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वॉल्यूम 35 संख्या- 01, जुलाई 2026
डिजिटल से बुद्धिमत्तापूर््ण 
सुशासन की ओर
प्रौद्योगिकी ने वर्षषों से सरकारोों की कार््यक्षमता बढ़़ाई है। आर््टटिफिशियल 
इटेंलिजेेंस अब उन्हहें अधिक बुद्धिमत्ता के साथ कार््य करने मेें सक्षम बना रहा है।

पि    छल ेएक दशक मेें भारत के उल्लेखनीय डिजिटल परिवर््तन ने सुशासन के अगले 
चरण की मजबूत नीींव रखी है। सुदृढ़ डिजिटल सार््वजनिक अवसंरचना तथा नागरिक-
केें द्रित डिजिटल मंचोों ने सरकारोों द्वारा सेवाएँ प्रदान करने के तरीके को पूरी तरह 

बदल दिया है, जिससे सेवा वितरण अधिक पारदर्शी, सुलभ एवं प्रभावी बना है। जैसे-जैसे ये डिजिटल 

पारिस्थितिकी तंत्र परिपक्व हो रहे हैैं और अधिक समृद्ध अंतर्दृष्टियााँ उपलब्ध करा रहे हैैं, सुशासन 

केवल डिजिटल सेवा वितरण तक सीमित न रहकर अधिक बुद्धिमान, डेटा-संचालित एवं सक्रिय 

स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा है।

आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस इस परिवर््तन का एक सशक्त माध्यम बनकर उभर रहा है। इसकी सबसे बड़़ी शक्ति मानवीय निर््णय 

क्षमता का स्थान लेना नहीीं, बल्कि उसे और अधिक सक्षम बनाना है। डेटा का विश्लेषण करने, पैटर््न की पहचान करने, नियमित 

प्रक्रियाओ ंका स्वचालन करने तथा सूचित निर््णय लेने मेें सहायता प्रदान करने के माध्यम से आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस सरकारोों को 

अधिक उत्तरदायी, प्रभावी एवं नागरिक-केें द्रित बनाता है। साथ ही, यह सार््वजनिक संस्थाओ ंको अपने सबसे महत्वपूर््ण दायित्व—

नागरिकोों की सहानुभूति, जवाबदेही एवं विश्वास के साथ सेवा करने—पर अधिक ध्यान केें द्रित करने मेें सक्षम बनाता है।

इस अंक मेें प्रकाशित लेख दर्शाते हैैं कि यह परिवर््तन सुशासन के विभिन्न क्षेत्ररों मेें किस प्रकार आकार ले रहा है। राजस्थान 

का पढ़़ाई विद एआई यह प्रदर््शशित करता है कि आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस सरकारी विद्यालयोों मेें शिक्षण को किस प्रकार व्यक्तिगत 

आवश्यकताओ ंके अनुरूप बना सकता है। वहीीं पंजाब का पेेंशनर सेवा पोर््टल, तथा एआई-संचालित पेेंशन असिस्टटेंट के लिए 

उसकी भावी रूपरेखा, यह दर्शाती है कि बुद्धिमान प्रौद्योगिकियााँ किस प्रकार सार््वजनिक सेवा वितरण को सरल बना सकती हैैं 

तथा पेेंशनभोगियोों के अनुभव को बेहतर कर सकती हैैं। ये सभी पहलेें इस तथ्य को पुष्ट करती हैैं कि आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस 

अब भविष्य की परिकल्पना मात्र नहीीं, बल्कि ठोस सार््वजनिक मूल्य सृजित करने का एक व्यावहारिक माध्यम बन चुका है।

फिर भी, बुद्धिमान सुशासन केवल एल्गोरिद्म के आधार पर निर््ममित नहीीं किया जा सकता; इसकी नीींव विश्वास पर आधारित 

होनी चाहिए। जैसे-जैसे सरकारेें आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस तथा उन्नत डेटा एनालिटिक्स को अपनाती जा रही हैैं, वैसे-वैसे साइबर 

सुरक्षा, डेटा के उत्तरदायी उपयोग, पारदर््शशिता, गोपनीयता तथा नैतिक नवाचार को भी समान महत्व देना आवश्यक है। प्रत्येक 

सफल डिजिटल पहल का आधार नागरिकोों का विश्वास है, जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रौद्योगिकी प्रत्येक नागरिक की सुरक्षित, 

निष्पक्ष एवं समावेशी तरीके से सेवा करे।

लगभग पााँच दशकोों से राष्ट् रीय सूचना विज्ञान केें द्र (एनआईसी) सुरक्षित, स्के लेबल एवं इंटरऑपरेबल डिजिटल मंचोों के 

विकास के माध्यम से भारत की डिजिटल सुशासन यात्रा का अग्रणी भागीदार रहा है। ये मंच शासन के प्रत्येक स्तर पर सरकारोों को 

सशक्त बना रहे हैैं। जैसे-जैसे उभरती प्रौद्योगिकियााँ सार््वजनिक प्रशासन का अभिन्न हिस्सा बनती जा रही हैैं, एनआईसी डिजिटल 

सेवाएँ उपलब्ध कराने की अपनी भूमिका से आगे बढ़ते हुए ऐसे विश्वसनीय, एआई-सक्षम सुशासन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण 

कर रहा है, जो संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ बनाता है तथा सार््वजनिक सेवा वितरण को और अधिक प्रभावी बनाता है।

सुशासन का भविष्य केवल इस बात से निर्धारित नहीीं होगा कि हमारी प्रौद्योगिकियााँ कितनी बुद्धिमान बनती हैैं, बल्कि इससे 

होगा कि हम उनका उपयोग कितनी दरूदर््शशिता एवं जिम्मेदारी के साथ करते हैैं। आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस की वास्तविक सफलता 

केवल उसकी संगणनात्मक क्षमता से नहीीं, बल्कि उससे सृजित सार््वजनिक मूल्य से आँकी जाएगी, जो सुशासन को अधिक 

उत्तरदायी, समावेशी एवं मानवीय बनाता है। डिजिटल से बुद्धिमान सुशासन की यह यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और इसे सदैव नवाचार, 

उत्तरदायित्व एवं जनविश्वास के सुदृढ़ आधार पर आगे बढ़ना चाहिए।

- प्रधान संपादक
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इस प्रकाशन मेें प्रकाशित लेखोों मेें व्यक्त विचार लेखकोों 
के निजी विचार हैैं, और ये संपादकोों या राष्ट् रीय सूचना 
विज्ञान केें द्र (एनआईसी) के विचारोों का प्रतिनिधित्व नहीीं 
करते। साथ ही, लेखोों मेें दिए गए तथ्ययों एवं सूचनाओ ंकी 
सटीकता की ज़़िम्मेदारी लेखकोों पर ही होगी।
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सुर््खखियोों मेें
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श्री प्रियंक भारती, 
आईएएस ने एनआईसी 
के महानिदेशक का 
पदभार ग्रहण किया
श्री प्रियंक भारती, आईएएस ने 21 मई 2026 को राष्ट् रीय सूचना विज्ञान केें द्र (एनआईसी) 

के 20वेें महानिदेशक के रूप मेें पदभार ग्रहण किया। वे अपने साथ सार््वजनिक नीति, 
सुशासन, प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवा वितरण तथा संस्थागत नेतृत्व के क्षेत्र मेें दो दशकोों से 

अधिक का समृद्ध प्रशासनिक अनुभव लेकर आए हैैं। उनकी नियुक्ति ऐसे समय मेें हुई है, जब डिजिटल 
सार््वजनिक अवसंरचना, डेटा-आधारित सुशासन तथा उभरती प्रौद्योगिकियााँ देशभर मेें सार््वजनिक 
सेवा वितरण के भविष्य को नई दिशा प्रदान कर रही हैैं।

पंजाब कैडर के वर््ष 2001 बैच के आईएएस अधिकारी श्री भारती को लोक प्रशासन, नीति 
क्रियान्वयन, संस्थागत नेतृत्व तथा प्रौद्योगिकी-सक्षम सुशासन के क्षेत्र मेें दो दशकोों से अधिक का 
व्यापक अनुभव प्राप्त है। इंजीनियरिगं तथा एमबीए की शैक्षणिक पृष्ठभूमि रखने वाले श्री भारती ने 
राज्य एवं केें द्र सरकार मेें अनेक महत्वपूर््ण पदोों पर कार््य किया है तथा नवाचार, प्रशासनिक सुधार 
एवं नागरिक-केें द्रित सेवा वितरण को बढ़़ावा देने वाली विभिन्न पहलोों से सक्रिय रूप से जुड़़े रहे हैैं।

एनआईसी मेें पदभार ग्रहण करने से पूर््व श्री भारती पंजाब सरकार के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं 
पर्यावरण विभाग मेें प्रशासनिक सचिव के रूप मेें कार््यरत थे, जहााँ उन्हहोंने सुशासन एवं सतत विकास 
के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहित करने मेें महत्वपूर््ण योगदान दिया।

वर्षषों के दौरान श्री प्रियंक भारती ने सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त 
तथा उप-मंडल मजिस्ट् रेट सहित अनेक महत्वपूर््ण पदोों पर कार््य किया है। इन विविध प्रशासनिक 
दायित्ववों ने उन्हहें लोक प्रशासन, जिला प्रशासन, नीति क्रियान्वयन, अवसंरचना विकास तथा सेवा 
वितरण के क्षेत्र मेें व्यापक व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया है। विभिन्न क्षेत्ररों मेें उनके कार््य अनुभव ने 
सुशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से जुड़़ी संभावनाओ ंएवं चुनौतियोों 
की गहन समझ विकसित की है।

उनके सहयोगी श्री प्रियंक भारती को संस्थागत विकास, सहभागी नेतृत्व तथा परिणामोन्मुखी 
सुशासन पर विशेष बल देने वाले एक दरूदर्शी प्रशासक के रूप मेें जानते हैैं। नीतिगत उद्देश्ययों को 

प्रभावी क्रियान्वयन से जोड़ने की उनकी क्षमता उनके प्रशासनिक कार््यकाल की एक प्रमुख विशेषता 
रही है।

राष्ट् रीय सूचना विज्ञान केें द्र (एनआईसी) के महानिदेशक के रूप मेें श्री प्रियंक भारती ऐसे महत्वपूर््ण 
समय मेें पदभार ग्रहण कर रहे हैैं, जब भारत डिजिटल परिवर््तन के एक निर्णायक चरण से गुजर रहा 
है। सुरक्षित डिजिटल प्लेटफ़़ॉर््म, क्लाउड अवसंरचना, आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस, डेटा एनालिटिक्स 
तथा नागरिक-केें द्रित डिजिटल सेवाओ ंपर सरकारोों की बढ़ती निर््भरता के बीच एनआईसी देशभर मेें 
प्रौद्योगिकी-संचालित सुशासन को सक्षम बनाने मेें महत्वपूर््ण भूमिका निभा रहा है।

श्री प्रियंक भारती के नेतृत्व मेें एनआईसी से सरकार के लिए सुदृढ़, सुरक्षित एवं स्के लेबल 
डिजिटल समाधान उपलब्ध कराने के अपने मिशन को और अधिक सशक्त बनाने की अपेक्षा है। 
उनका व्यापक प्रशासनिक अनुभव तथा सुशासन मेें प्रौद्योगिकी की भूमिका के प्रति गहरी समझ, 
नागरिकोों के लिए समावेशी, पारदर्शी एवं प्रभावी डिजिटल सार््वजनिक सेवाओ ंके विकास की दिशा 
मेें एनआईसी के सतत प्रयासोों का मार््गदर््शन करेगी।
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प्रिय पाठकोों,

प्रौद्योगिकी शासन के स्वरूप को निरंतर परिवर््ततित कर रही है। यह सरकारोों को 

नागरिकोों तक सेवाएँ पहँुचाने, निर््णय लेने तथा जटिल सामाजिक चुनौतियोों का प्रभावी 

समाधान करने के नए अवसर प्रदान कर रही है। डिजिटल सुशासन के क्षेत्र मेें देश की 

अग्रणी संस्था के रूप मेें राष्ट् रीय सूचना विज्ञान केें द्र (एनआईसी) ने सुरक्षित, स्के लेबल 

एवं नागरिक-केें द्रित डिजिटल समाधानोों का विकास कर इस परिवर््तन मेें महत्वपूर््ण 

भूमिका निभाई है। आज ये समाधान देशभर मेें सुशासन व्यवस्था का अभिन्न अंग बन 

चुके हैैं।

वर््तमान समय मेें आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस, उन्नत डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिगं 

तथा क्ववांटम प्रौद्योगिकी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियााँ डिजिटल परिदृश्य को नई दिशा 

प्रदान कर रही हैैं। ऐसे परिवेश मेें एनआईसी सुशासन एवं सार््वजनिक सेवा वितरण मेें 

नवाचार के अगले चरण का नेतृत्व करने के लिए विशिष्ट रूप से सक्षम है।

वर्षषों के दौरान हमारी उपलब्धियााँ देशभर मेें कार््यरत एनआईसी के अधिकारियोों एवं 

कर््मचारियोों के समर््पण, विशेषज्ञता तथा प्रतिबद्धता का प्रमाण हैैं। हम सभी ने मिलकर 

ऐसे डिजिटल प्लेटफ़़ॉर््म एवं सार््वजनिक डिजिटल अवसंरचना का निर्माण किया है, 

जिन्हहोंने सुशासन को सुदृढ़ बनाया है, पारदर््शशिता को बढ़़ावा दिया है तथा नागरिकोों तक 

सेवाओ ंके प्रभावी वितरण को सुनिश्चित किया है। उत्कृष्ट ता की यही सामूहिक भावना 

हमारी सफलता का आधार रही है।

हमारे समक्ष उपलब्ध अवसर केवल प्रक्रियाओ ंके डिजिटलीकरण तक सीमित नहीीं हैैं, 

बल्कि वे हमेें सुशासन की नई परिकल्पना प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करते हैैं, जिससे 

इसे अधिक बुद्धिमान, उत्तरदायी, समावेशी एवं नागरिक-केें द्रित बनाया जा सके। इस 

दृष्टि को साकार करने के लिए हमेें नवाचार, सतत अधिगम एवं सहयोग की संस्कृति  

को और अधिक सुदृढ़ करना होगा तथा ऐसी उभरती प्रौद्योगिकियोों को अपनाना होगा, 

जो व्यापक स्तर पर सार््थक एवं स्थायी परिवर््तन लाने मेें सक्षम होों।

डिजिटल सुशासन का भविष्य सरकार, शिक्षण संस्थानोों, अनुसंधान संस्थानोों, 

स्टार््टअप्स तथा उद्योग जगत के मध्य सुदृढ़ साझेदारी से निर्धारित होगा। सहयोग 

एवं ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़़ावा देकर एनआईसी परिवर््तनकारी प्रौद्योगिकियोों 

को अपनाने की प्रक्रिया को गति प्रदान कर सकता है तथा सुशासन की उभरती 

आवश्यकताओ ंके अनुरूप प्रभावी समाधान विकसित कर सकता है।

आगे बढ़ते हुए सुरक्षित, सुदृढ़ एवं विश्वसनीय डिजिटल सार््वजनिक अवसंरचना के 

निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट रहनी चाहिए। साइबर सुरक्षा, इंटरऑपरेबिलिटी, 

उत्तरदायी नवाचार तथा नागरिकोों का विश्वास केवल तकनीकी आवश्यकताएँ नहीीं हैैं, 

बल्कि प्रभावी डिजिटल सुशासन के आधारभूत स्तंभ हैैं।

प्रियकं भारती, आईएएस
महानिदेशक 

भारत सरकार
इलेक्ट् रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्र

एनआईसी की सबसे बड़़ी शक्ति सदैव इसके अधिकारी एवं कर््मचारी रहे हैैं, जो 

प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता के साथ-साथ सुशासन एवं सार््वजनिक सेवा की गहरी समझ 

रखते हैैं। मुझे पूर््ण विश्वास है कि हम सभी मिलकर एनआईसी की समृद्ध विरासत को 

आगे बढ़़ाते हुए नवाचार के नए आयाम स्थापित करेेंगे तथा डिजिटल इंडिया के विजन 

को साकार करने मेें अपने योगदान को और अधिक सुदृढ़ करेेंगे।

आइए, हम प्रौद्योगिकी, नवाचार एवं ज्ञान की शक्ति का प्रभावी उपयोग करते हुए स्थायी 

सार््वजनिक मूल्य का सृजन करेें तथा राष्टट्र  के लिए डिजिटल सुशासन के भविष्य को 

नई दिशा प्रदान करेें।

शुभकामनाओ ंसहित

सादर,

प्रियंक भारती
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संपादित : अविनाश वी. पेडगाांवकर

नागरिकोों तक डिजिटल सेतु

व र््ष 1988 मेें राजस्थान मेें अपनी स्थापना के बाद से 
एनआईसी राज्य के डिजिटल सशुासन पारिस्थितिकी 
ततं्र के निर्माण मेें अग्रणी भमूिका निभा रहा है। राज्य 

सचिवालय, सभी जिला कलके्टर कार्यालयोों तथा विभिन्न विभागीय 
परियोजना कार्यालयोों मेें अपनी उपस्थिति के माध्यम स ेएनआईसी 
राजस्थान न ेभारत के सबस ेबड़़े एव ंभौगोलिक दृष्टि स ेविविध राज्ययों 
मेें स ेएक के लिए सुदृढ़ सचूना एव ंसचंार प्रौद्योगिकी अवसरंचना 
विकसित की है।

 एनआईसी राजस्थान न े राज्य सचिवालय, जिला कलके्टर 
कार्यालयोों तथा 100 स े अधिक सरकारी ससं्थानोों को उच्च 
गति नटेवर््क  के माध्यम स ेजोड़न ेवाला सुरक्षित सचंार नटेवर््क  

विकसित एव ंअनरुक्षित किया है। केें द्र नटेवर््क  अवसरंचना, वीडियो 
कॉन्फफ्ररेंसि गं, ई-मले सवेाएँ, क्लाउड आधारित समाधान तथा एंड-टू-
एंड सचूना प्रौद्योगिकी सहायता जसैी महत्त्वपरू््ण डिजिटल सवेाएँ 
उपलब्ध कराता है, जिससे राज्यभर मेें विभिन्न विभागोों के बीच 
निर्बाध समन्वय तथा प्रभावी सार््वजनिक सवेा वितरण सनुिश्चित 
होता है।

इस दिशा मेें एक महत्त्वपरू््ण उपलब्धि जयपुर मेें अनपु्रयोग सरुक्षा 
के लिए क्षेत्रीय उत्कृ ष्टता केें द्र (आर.सी.ओ.ई.ए.एस) की स्थापना 
है। यह केें द्र सात राज्ययों मेें एनआईसी द्वारा विकसित ई-गवर्ननेंस 
अनपु्रयोगोों की सरुक्षा जााँच तथा सुरक्षित अनपु्रयोग विकास 
प्रक्रियाओ ं को सदुृढ़ करन े मेें महत्त्वपरू््ण भमूिका निभा रहा है। 
डिजिटल अवसरंचना, साइबर सरुक्षा, कनके्टिविटी तथा एंटरप्राइज 

राजस्थान

एनआईसी राजस्थान ने पूरे राज्य 

मेें प्रमुख ई-गवर्ननेंस पहलोों को लागू 

करने मेें महत्वपूर््ण भूमिका निभाई है। 

नए आईसीटी समाधानोों के माध्यम से 

सेेंटर ने नागरिक सेवाओ ं की व्यवस्था 

को बेहतर बनाया तथा कार््यकशलता 

और पारदर््शशिता बढ़़ाई है। गवर्ननेंस और 

निर््णय प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए 

आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस और डेटा 

एनालिटिक्स जैसी नई तकनीकोों का 

उपयोग किया जा रहा है। नेटवर््कििं ग 

और वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं सुविधाओ ं

के अलावा, एनआईसी राजस्थान ने 

आई.एफ.एम.एस, पहचान, संस्था 

आधार, पी.सी.टी.एस, शालादर््पण 

और ई-पंजीयन जैसे प्रमुख डिजिटल 

प्लेटफ़़ॉर््म विकसित किए हैैं। इन 

प्लेटफ़़ॉर्ममों के सरकारी ऐप्लिकशन के 

साथ एकीकरण से समन्वय बेहतर 

हुआ है तथा सेवाओ ं का वितरण 

अधिक सरल और सुव्यवस्थित हुआ है। 

एनआईसी राजस्थान के योगदान को 

व्यापक सराहना मिली है और उन्हहें कई 

नेशनल ई-गवर्ननेंस अवॉर््ड प्राप्त हुए हैैं।अमित अग्रवाल 
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
amit.agarwal@nic.in

डॉ गायत्री पाांडुरंगी 
उप महानिदेशक व एसआईओ
gayatri.ap@nic.in

राज्ययों से

प्रौद्योगिकी सेवाओ ं के क्षेत्र मेें अपन े निरतर प्रयासोों के माध्यम से 

एनआईसी राजस्थान राज्य के डिजिटल परिवर््तन को नई गति प्रदान 

कर रहा है।

राज्य मेें आईसीटी पहलेें
एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई.
एफ.एम.एस)
https://ifms.rajasthan.gov.in

एकीकृ त वित्तीय प्रबधंन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस) राजस्थान 

सरकार की सार््वजनिक वित्तीय प्रबधंन के लिए प्रमखु डिजिटल 

प्रणाली है। यह बजट प्रबधंन, कोषागार सचंालन, राजस्व प्राप्ति, व्यय 

प्रबधंन, निर्माण कार्ययों के प्रबधंन, लखेाांकन, पेेंशन तथा इलके्ट् रॉनिक 

भुगतान सहित सपूंर््ण वित्तीय कार््यप्रवाह के लिए एकीकृ त समाधान 

उपलब्ध कराती है। ऑनलाइन राजस्व सगं्रहण एव ंवास्तविक समय 

मेें मिलान सुनिश्चित करने के लिए यह ई-ग्रास के साथ एकीकृ त 

है, जिससे राज्य की वित्तीय व्यवस्था अधिक पारदर्शी, दक्ष एवं 

जवाबदेह डिजिटल पारिस्थितिकी ततं्र मेें परिवर््ततित हुई है।

प्रमखु मॉड्यूल

•	 बजट प्रबंधन – बजट का आकलन, आवंटन, पुनर््वविनियोजन 

तथा निगरानी।

•	 कोषागार प्रबंधन – सरकारी भुगतानोों एवं प्राप्तियोों का 

प्रसंस्करण तथा प्राधिकरण।

•	 राजस्व प्रबंधन (ई-ग्रास/आरएमएस) – सरकारी राजस्व का 

ऑनलाइन संग्रहण एवं मिलान।

•	 कर््मचारी प्रबंधन – वेतन प्रसंस्करण, कर््मचारी स्व-सेवा तथा 

पेरोल प्रबंधन।

•	 पेेंशन प्रबंधन – सिविल एवं सामाजिक पेेंशन का प्रसंस्करण 

तथा वितरण।

•	 निर्माण कार््य प्रबंधन – प्रशासनिक स्वीकृ ति, तकनीकी 

स्वीकृ ति, कार्यादेश एवं भुगतान।

•	 लेखाांकन एवं मिलान – सरकारी खातोों का वास्तविक समय 

मेें संकलन एवं मिलान।

•	 विक्रे ता एवं लाभार्थी प्रबंधन – पंजीकरण, चालान की 

निगरानी तथा भुगतान की मॉनिटरिगं।
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•	 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) एवं इलेक्ट् रॉनिक भुगतान – 
एकीकृ त बैैंकिग प्रणाली के माध्यम से निधियोों का सुरक्षित अंतरण

डिजिटल इंडिया भमूि अभिलखे आधनुिकीकरण 
कार््यक्रम (डी.आई.एल.आर.एम.पी)

राजस्थान मेें डिजिटल इंडिया भमूि अभिलेख आधनुिकीकरण 
कार््यक्रम (डी.आई.एल.आर.एम.पी) एक व्यापक डिजिटल 
पारिस्थितिकी तंत्र के रूप मेें विकसित हुआ है, जो भमूि अभिलखेोों के 
कुशल, पारदर्शी एवं नागरिक-केें द्रित प्रबधंन को सनुिश्चित करता है। 
इस एकीकृ त व्यवस्था मेें निम्नलिखित प्रमखु प्लेटफॉर््म सम्मिलित हैैं-

अपना खाता https://apnakhata.rajasthan.gov.in

यह नागरिक-केें द्रित पोर््टल डिजिटल अधिकार अभिलखे 
(आरओआर), नामाांतरण विवरण तथा ई-हस्ताक्षरित भमूि अभिलेखोों 
तक ऑनलाइन पहँुच प्रदान करता है। इसके माध्यम स ेनामाांतरण, 
सीमाांकन तथा भमूि विभाजन जसैी सवेाओ ं के लिए ऑनलाइन 
आवदेन भी किया जा सकता है।

ई-धरती https://edharti.rajasthan.gov.in

यह कार््यप्रवाह-आधारित प्लेटफॉर््म कागजरहित आवदेन, 
डिजिटल सत्यापन एव ंइलके्ट् रॉनिक अनमुोदन के माध्यम स ेभमूि 
नामाांतरण प्रक्रिया को स्वचालित बनाता है। प्रणाली मेें सिगंल 
साइन-ऑन (एसएसओ), ई-साइन, क्यूआर कोड तथा शिकायत 
निवारण जसैी सवुिधाओ ं का एकीकरण किया गया है, जिससे 
पारदर््शशिता बढ़़ी है तथा सवेाओ ंका वितरण अधिक त्वरित हुआ है।

भू-नक्शा https://bhunaksha.rajasthan.gov.in

यह भौगोलिक सचूना प्रणाली (जीआईएस) आधारित 
भू-अभिलेख मानचित्रण समाधान है, जो भमूि पार््सलोों के 
डिजिटलीकरण, जियो-रेफरेेंसिगं एव ं दृश्ययांकन की सवुिधा प्रदान 
करता है। अपना खाता एव ंई-धरती के साथ एकीकृ त यह प्रणाली 
स्थानिक एव ंपाठ्य भमूि अभिलखेोों का समन्वय सनुिश्चित करती 
है तथा यनूिक लैैंड पार््सल आइडेेंटिफिकेशन नबंर (य.ूएल.पी.
आई.एन) आधारित भमूि पहचान का समर््थन करती है।

इन तीनोों प्लेटफॉर्ममों के माध्यम से राजस्थान मेें भमूि प्रशासन 
के लिए एक सरुक्षित, एकीकृ त एव ं प्रौद्योगिकी-सचंालित ढााँचा 
विकसित हुआ है, जिसस ेभमूि अभिलखेोों की उपलब्धता, शदु्धता एवं 
पारदर््शशिता मेें उल्लेखनीय सधुार हुआ है।

ई-पंजीयन
https://epanjiyan.rajasthan.gov.in

ई-पंजीयन राजस्थान मेें सपंत्ति पजंीकरण एव ंस्टाम्प प्रशासन 

के लिए एकीकृ त डिजिटल प्लेटफॉर््म है। नागरिक-केें द्रित इस 

प्रणाली न ेसपूंर््ण पंजीकरण प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करत ेहुए 

इस े अपना खाता के साथ एकीकृ त किया है, जिसस े सपंत्ति के 

पजंीकरण के साथ ही भूमि अभिलेखोों का स्वचालित नामाांतरण 

सनुिश्चित होता है। यह प्रणाली राज्य के सभी 661 उप-पंजीयक 

कार्यालयोों (एसआरओ) मेें संचालित है तथा अब तक 12.5 करोड़ 

स ेअधिक दस्तावेज़ों का पंजीकरण कर 43,000 करोड़ रुपय ेसे 

अधिक का राजस्व अर््जजित कर चकुी है।

प्रमुख विशषेताएँ

•	 विक्रय, उपहार एवं त्यागपत्ररों का स्वचालित विलेख निर्माण।

•	 चुनिदंा एसआरओ पर कहीीं भी रजिस्ट् रेशन

•	 संपत्ति के स्थान पर ऑन-साइट पंजीकरण

•	 कार्यालय मेें आने के लिए समय स्लॉट बुकिग

•	 अप्रयुक्त या अतिरिक्त स्टटांप शुल्क के लिए गुमनाम धनवापसी

•	 ई-ग्रास एवं ई-धरती के साथ एकीकरण, जिससे वित्तीय 

लेनदेन एवं भूमि अभिलेखोों का अद्यतन सुगमता से होता है।

एक खास इनोवेशन जीआईएस-आधारित वैल्यूएशन सिस्टम 

है, जिस े26 एसआरओ मेें लागू किया गया है। यह सिस्टम जियो-

टैग किए गए डीएलसी रेट्स का इस्तेमाल करक प्रॉपर्टी की कीमत 

अपने-आप तय करता है। यह प्लेटफ़़ॉर््म आरबीआई, इनकम टैक्स 

डिपार््टमेेंट और अकाउंटेेंट जनरल ऑफिस जसैी एजेेंसियोों के साथ 

सरुक्षित डेटा शयेरिगं की सवुिधा भी देता है।

‘ई-पंजीयन’ सिटिज़न मोबाइल ऐप स े प्रॉपर्टी की जानकारी 

डिजिटल रूप स े जमा करन,े जीपी एस-आधारित प्रॉपर्टी मपैिगं, 

जियो-टैग की गई तस्वीरेें लने,े एप्लीकशन को रियल-टाइम मेें ट््ररैक  

करन ेऔर ऑनलाइन अपॉइंटमेेंट शडे्यूल करने की सवुिधा मिलती 

है। इसके साथ ही, ‘स्टाम्प वेेंडर’ मोबाइल ऐप इन्ववेंट््ररी  मनैजेमेेंट, 

बिक्री का रिकॉर््ड रखन ेऔर रिपोर््टििंग प्रोससे को डिजिटल बनाता 

है, जिससे स्टाम्प एडमिनिस्ट् रेशन मेें काम करन े की क्षमता और 

पारदर््शशिता बढ़ती है।

पी.सी.टी.एस
https://pctsrajmedical.rajasthan.gov.in

गर्भावस्था, शिश ुट््ररैकि ग एवं स्वास्थ्य सेवा प्रबधंन प्रणाली (पी.

सी.टी. एस) राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की एक 

व्यापक डिजिटल प्रणाली है, जिसका उद्देश्य मात ृएवं शिश ुमृत्यु दर 

मेें कमी लाना तथा ग्राम स्तर तक स्वास्थ्य सवेाओ ंके वितरण को 

सदुृढ़ बनाना है। यह प्रणाली वर््ष 2009 स ेसभी सरकारी स्वास्थ्य 

ससं्थानोों मेें तथा अप्रैल 2023 स ेनिजी अस्पतालोों मेें भी सचंालित 
है। इसके माध्यम से—

•	 गर््भवती महिलाओ ंएवं बच्चचों का पूर््ण टीकाकरण तक ट््ररैकि ग।

•	 उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओ ं तथा विभिन्न सरकारी 
स्वास्थ्य योजनाओ ंकी निगरानी।

•	 टीकोों एवं औषधियोों के भंडार का वास्तविक समय मेें प्रबंधन।

पी.सी.टी.एस के प्रभावी क्रियान्वयन स े मात ृ मृत्यु अनपुात 
(एमएमआर) 318 स ेघटकर 86, शिश ुमृत्यु दर (आईएमआर) 63 से 
घटकर 29 हो गई है। वहीीं प्रसवपूर््व जााँच (एएनसी) का कवरेज 28 
प्रतिशत स ेबढ़कर 93 प्रतिशत तथा संस्थागत प्रसव 45 प्रतिशत से 
बढ़कर 98 प्रतिशत हो गए हैैं।

यह प्रणाली पहचान पोर््टल, राज-पोषण, शालादर््पण, प्रजनन 
एवं शिश ुस्वास्थ्य (आरसीएच) पोर््टल तथा स्वास्थ्य प्रबधंन सचूना 
प्रणाली (एच.एम.आई.एस) सहित विभिन्न प्रमखु प्लेटफॉर्ममों के साथ 
एकीकृ त है, जिससे विभागोों के बीच डेटा का निर्बाध आदान-प्रदान 
तथा स्वास्थ्य सेवाओ ंका अधिक प्रभावी वितरण सनुिश्चित होता है।

आशासॉफ्ट
https://ashasoft.rajasthan.gov.in

आशासॉफ्ट मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार््यकर्ताओ ं
(आशा) के कार््य निष्पादन की निगरानी तथा 56 स्वास्थ्य संबधंी 
गतिविधियोों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अतंरण (डीबीटी) को सक्षम बनाने 
वाला कार््यप्रवाह-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर््म है। यह प्रणाली 
स्वीकृ ति एवं भुगतान प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करती है, जिससे 
भुगतान मेें लगन ेवाला समय कई महीनोों से घटकर एक सप्ताह 

चित्र 2.1: राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य की ऐतिहासिक ‘ऑटो-म्यूटेशन’ (स्वतः नामाांतरण) सेवा का शुभारंभ किया, जो संपत्ति 
पंजीकरण प्रक्रिया को भू-अभिलेख प्रबंधन प्रणाली के साथ निर्बाध रूप से जोड़ती है

श्री वी. श्रीनिवास, आईएएस 
मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार

एनआईसी राजस्थान राज्य की डिजिटल 
परिवर््तन यात्रा मेें एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी 
भागीदार के रूप मेें निरतर योगदान दे रहा 

है। नवाचारी, नागरिक-केें द्रित डिजिटल समाधानोों 
तथा सुदृढ़ आईसीटी अवसंरचना के माध्यम से 
एनआईसी ने विभिन्न विभागोों मेें प्रभावी सुशासन एवं 
बेहतर सार््वजनिक सेवा वितरण को सतत सशक्त 
बनाया है। उत्कृ ष्टता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता, 
ई-गवर्ननेंस पहलोों का समयबद्ध क्रियान्वयन तथा 
राज्य सरकार के साथ घनिष्ठ सहयोग ने पारदर््शशिता, 
सुगमता एवं प्रशासनिक दक्षता को उल्लेखनीय रूप 
से सुदृढ़ किया है। उभरती प्रौद्योगिकियोों के प्रभावी 
उपयोग की दिशा मेें एनआईसी के निरतर प्रयास 
डिजिटली सशक्त राजस्थान के विज़न को साकार 
करने मेें महत्वपूर््ण योगदान दे रहे हैैं।
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स ेभी कम रह गया है। साथ ही, इसन ेपारदर््शशिता, जवाबदेही एवं 
कार््यकशलता मेें उल्लेखनीय वृद्धि की है।

ओजस
https://ojspm.rajasthan.gov.in

ओजस (ऑनलाइन जएेसवाई, राजश्री और शभु लक्ष्मी पमेेेंट 
सिस्टम) महिलाओ ंऔर बच्चचों की भलाई वाली योजनाओ ं - जसैे 
JSY, राजश्री, शभुलक्ष्मी और लाडो प्रोत्साहन योजना - के लिए 
डायरेक्ट बनेिफिट ट््रा ांसफर (डीबीटी) प्लेटफॉर््म है। यह ‘मााँ वाउचर 
योजना’ के तहत प्राइवटे सोनोग्राफी सेेंटर््स को पमेेेंट करन ेमेें भी 
मदद करता है। इस सिस्टम न े1.7 करोड़ स ेज़््यादा लाभार््थथियोों को 
₹3,300 करोड़ स ेज़््यादा की राशि ट््रा ांसफर करन ेमेें मदद की है, 
जिससे समय पर और पारदर्शी तरीके स ेलाभ मिल पाता है।

राजहेल्थ
https://rajhealth.rajasthan.gov.in

राजहेल्थ राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 
लिए विकसित एक समग्र मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली है, जो 
राज्य के 20,000 से अधिक स्वास्थ्य संस्थानोों के कर््मचारियोों का 
प्रबंधन करती है। यह प्रणाली पदस्थापन, स्थानाांतरण, परिवीक्षा 
पूर््ण करना, वेतन निर्धारण, ऑनलाइन कार््यभार ग्रहण तथा कार््य 
निष्पादन प्रतिवेदन जैसी प्रमुख मानव संसाधन प्रक्रियाओ ं का 
डिजिटलीकरण कर पारदर्शी, कागजरहित एवं दक्ष कार््यबल 
प्रबंधन सुनिश्चित करती है।

एकीकृत शालादर््पण
https://rajshaladarpan.rajasthan.gov.in

एकीकृ त शालादर््पण राजस्थान के विद्यालयी शिक्षा विभाग की 

डिजिटल आधारभूत प्रणाली है, जो राज्य के 72,000 स े अधिक 

राजकीय विद्यालयोों मेें विद्यालयी अवसरंचना, नामाांकन, शकै्षणिक 

गतिविधियोों, मानव ससंाधन तथा छात्र कल्याण योजनाओ ं के 

प्रबधंन एवं निगरानी के लिए एक समग्र निर््णय-सहायक प्रणाली 

उपलब्ध कराती है।

इस प्लेटफॉर््म पर 76 लाख स ेअधिक विद्यार््थथियोों तथा 4.4 लाख 

शिक्षकोों एवं कर््मचारियोों का वास्तविक समय का डेटा उपलब्ध है, 

जिससे यह देश की सबस ेबड़़ी शकै्षिक सचूना प्रणालियोों मेें से एक 

बन गया है। यह कक्षा 5 एवं 8 की परीक्षाओ ंके सचंालन, परिणाम 

प्रससं्करण, कार््ममिक भर्ती एवं पदस्थापन, स्टाफिंग पैटर््न तयैार 

करन,े शिक्षक इंटर््नशिप आवंटन, विद्यालय निरीक्षण, सिविल कार्ययों 

की निगरानी, व्यावसायिक शिक्षा प्रबधंन तथा विद्यालय स ेबाहर के 

बच्चचों को मखु्यधारा स ेजोड़न ेजसैी प्रमखु शकै्षणिक एवं प्रशासनिक 

गतिविधियोों का समर््थन करता है।

शालादर््पण छात्रवृत्ति, निःशलु्क पाठ्यपुस्तक एवं कार््यपुस्तिका 

वितरण, साइकिल एवं लपैटॉप वितरण, परिवहन वाउचर, वर्दी 

हेतु प्रत्यक्ष लाभ अतंरण (डीबीटी), राष्ट् रीय आय-सह-मधेा छात्रवृत्ति 

योजना (एन.एम.एम.एस), गार्गी पुरस्कार तथा बालिका प्रोत्साहन 

योजनाओ ंसहित विभिन्न छात्र कल्याण योजनाओ ंके सपूंर््ण प्रशासन 

का भी समर््थन करता है, जिसस ेलाभार््थथियोों का पारदर्शी प्रबधंन तथा 

समयबद्ध लाभ वितरण सनुिश्चित होता है।

राजस्थान प्राइवेट स्कू ल पोर््टल
https://rajpsp.rajasthan.gov.in

राजस्थान प्राइवेट स्कू ल पोर््टल (राजपीएसपी) राज्य के 

36,000 से अधिक निजी विद्यालयोों के लिए एक समग्र डिजिटल 

सुशासन मंच है। यह पोर््टल मान्यता, संबद्धता, निरीक्षण, अनुपालन 

निगरानी तथा शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के 

क्रियान्वयन को पारदर्शी एवं कागजरहित कार््यप्रवाह के माध्यम 

से संचालित करता है।

इस प्लेटफॉर््म का एक प्रमुख घटक आरटीई प्रवेश एवं प्रतिपूर््तति 

प्रणाली है, जिसके माध्यम से आरटीई अधिनियम के अंतर््गत प्रवेश 

प्राप्त लगभग 14 लाख विद्यार््थथियोों का प्रबंधन किया जाता है। इस 

पोर््टल के माध्यम से निजी विद्यालयोों को 5,000 करोड़ रुपये से 

अधिक की प्रतिपूर््तति वितरित की जा चुकी है, जिसमेें केवल पिछले 

वित्तीय वर््ष के दौरान लगभग 1,000 करोड़ रुपये का भुगतान 

शामिल है। इससे निधियोों का दक्ष, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रबंधन 

सुनिश्चित हुआ है।

ज्ञानसंकल्प
https://gyansankalp.nic.in

ज्ञानसंकल्प राजस्थान के डिजिटल शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र 

को सुदृढ़ बनाने वाला एक अभिनव मंच है, जो राजकीय विद्यालयोों 

को दानदाताओ,ं परोपकारी संस्थाओ,ं कॉर्पोरेट संगठनोों तथा 

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलोों से जोड़ता है।

यह प्लेटफॉर््म विद्यालयी अवसंरचना, डिजिटल शिक्षण 

संसाधन, स्वच्छता सुविधाएँ, पुस्तकालय, खेल अवसंरचना तथा 

बालिका शिक्षा के लिए सहयोग उपलब्ध कराने मेें सहायता करता 

है। शालादर््पण के साथ एकीकृ त यह प्रणाली दान, परियोजनाओ ंके 

क्रियान्वयन तथा उनके परिणामोों की वास्तविक समय मेें निगरानी 

के माध्यम से पारदर््शशिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करती है। साथ 

ही, यह शिक्षा के क्षेत्र मेें सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित 

चित्र 2.2 एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस) 3.0

सं�वतरण इंजन

�य इको�स�म

राज�

राज� इको�स�म

भुगतान गेटवे (पेम�ट गेटवे)

राज मा�र

बजट कमर्चार�/
डीडीओ �बल

कायर्
�बधंन

कोषागार (ट�जेर�)
�बधंन

�वभागीय
पोटर्ल

प�शन एसएनए �शर्

इल�े� ॉ�नक �ा��य� �वभागीय पोटर्ल पीएसय/ूएसएनए/�ाय� कोषागार (ट�जेर�) �ा��य�

मा�र
�बधंन

एसएसओ (SSO) के
मा�म से �माणीकरण

ई-साइन/िड�जटल
साइन इको�स�म

द�ावज़े
�बधंन

लखे�कन (एजी)
�मलान

डेटा साझाकरण
(पीएफएमएस/

एसआईपीएफ �वभाग)

कोषागार के मा�म स े�य
(बजट हेड/पीडी खाता)

ब�क के मा�म स े�य
(एसएनए/पीएसय/ू�ाय�)

कोषागार के मा�म स े�ा��य� सीधे ब�क� म� �ा��य�
(पीएसय/ू�ाय�/एसएनए)

ई-कुबरे भुगतान/�ा��य� ब�क भगुतान/�ा��य�
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राज्ययों से

करती है तथा परोपकारी योगदानोों के प्रभाव का डेटा-आधारित 
मूल्ययांकन भी उपलब्ध कराती है।

श्रम विभाग प्रबंधन प्रणाली (एल.डी.एम.एस)
एल.डी.एम.एस राजस्थान सरकार के श्रम विभाग का एक समग्र 

डिजिटल शासन मंच है, जिसे श्रम प्रशासन का आधुनिकीकरण 
करने तथा एकीकृ त डिजिटल प्रणाली के माध्यम से नागरिक-
केें द्रित सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। 
एलडीएमएस श्रमिकोों, प्रतिष्ठानोों, ठेकेदारोों, निरीक्षणोों तथा श्रमिक 
कल्याण योजनाओ ं से संबंधित एक केें द्रीकृ त वास्तविक समय 
डाटाबेस उपलब्ध कराता है। इससे प्रभावी विनियमन, आँकड़़ा-
आधारित निर््णय-निर्माण तथा बेहतर नीतिगत योजना सुनिश्चित 
होती है। यह प्रणाली श्रमिक एवं प्रतिष्ठान पंजीकरण, अनुज्ञापत्र 
प्रबंधन, संविदा श्रमिक प्रबंधन, निरीक्षण, अनुपालन निगरानी, 
शिकायत निवारण तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रतिवेदन सहित 
श्रम प्रशासन की संपूर््ण प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करती है।

यह मंच वित्तीय सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, मातृत्व 
लाभ, पेेंशन, आवास सहायता, कौशल विकास तथा दरु््घटना राहत 
जैसी श्रमिक कल्याण योजनाओ ं के प्रभावी क्रियान्वयन को भी 
सरल बनाता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) व्यवस्था के साथ 
एकीकरण के माध्यम से पात्र लाभार््थथियोों को लाभोों का पारदर्शी, 
सुरक्षित एवं समयबद्ध वितरण सुनिश्चित किया जाता है।

नेवा
https://raj.neva.gov.in

राष्ट् रीय ई-विधान एप्लिकशन (नवेा) एक वर््क फ़़्ललो-आधारित 
प्लेटफ़़ॉर््म है जो विधानसभाओ ंके कामकाज को पेपरलसे बनाता 
है। राजस्थान विधानसभा न ेविधायी प्रक्रियाओ ंको डिजिटल बनान,े 
कार््यक्षमता बढ़़ाने और पारदर््शशिता मेें सधुार करन ेके लिए नवेाको 
लाग ू किया है। इस प्रोजके्ट मेें सदस्ययों के लिए आईपडै, लपैटॉप, 
पीसी, नेटवर््क  इंफ्रास्टट्रक्चर और लगभग 400 लैन नोड्स लगाना 
शामिल है। परुाने रिकॉर््ड, जिनमेें सवाल, प्रस्ताव, बिल, सदस्ययों की 
प्रोफ़़ाइल और सदन की कार््यवाही शामिल हैैं, को डिजिटल बनाकर 
इस प्लेटफ़़ॉर््म पर लाया गया है, जिसस ेएक आधुनिक, पपेरलसे 
विधायी इकोसिस्टम तयैार हुआ है।

राजस्थान विधानसभा पोर््टल (https://assembly.ra-
jasthan.gov.in): राजस्थान विधानसभा पोर््टल के माध्यम 
स ेसदस्ययों की प्रोफ़़ाइल, कार््यसचूी, प्रश्न, प्रस्ताव, विधयेक, सदन 
की कार््यवाही, समिति बैठकोों, प्रेस कतरनोों तथा ई-बलुटेिन सहित 
विधायी गतिविधियोों स ेसबंंधित व्यापक जानकारी उपलब्ध कराई 
जाती है।

एप्राइज़ (https://rlaaprise.rajasthan.gov.in): एप्राइज़ 
(विधानसभा कार््यवाही सचूना प्रणाली) विधानसभा की कार््यवाहियोों 
का डिजिटल भडंार है, जो वर््ष 1952 स ेअब तक के सभी सत्ररों की 
सशंोधित एवं असशंोधित कार््यवाहियोों को सत्रवार एव ं तिथिवार 
उपलब्ध कराता है। इसमेें परू््ण-पाठ (फुल-टेक्स्ट) खोज की सवुिधा 
भी उपलब्ध है।

ओएसिस (https://rlaoasys.rajasthan.gov.in): ओएसिस 
(ऑनलाइन आसंरिगं इन्फॉर्मेशन सिस्टम) के माध्यम स ेविधानसभा 
सदस्ययों द्वारा पछेू गए ताराांकित, अताराांकित तथा अल्प सचूना प्रश्ननों 
एव ंविभागोों द्वारा दिए गए उत्तरोों तक ऑनलाइन पहँुच उपलब्ध होती 
है। यह विधायी प्रश्ननों एव ंउत्तरोों का एक खोजयोग्य डिजिटल भडंार 
भी उपलब्ध कराता है।

राजस्थान उच्च न्यायालय
https://hcraj.nic.in

एनआईसी राजस्थान, राजस्थान हाई कोर््ट और निचली 
अदालतोों को शुरू से आखिर तक आईसीटी सपोर््ट देता है। नेशनल 
ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (एन.जे.डी.जी) से जुड़़ा ‘केस इंफॉर्मेशन 
सिस्टम’ (सीआईएस 3.1), डिजिटल केस फाइलिगं, जाांच-
पड़ताल, कॉज़ लिस्ट और ऑर््डर बनाने मेें मदद करता है। नागरिक 
ऑनलाइन केस का स्टेटस, ऑर््डर और फैसले देख सकते हैैं; इसमेें 
हाई कोर््ट के 15 लाख से ज़््यादा और निचली अदालतोों के 10 लाख 
से ज़््यादा फैसले शामिल हैैं। कोर््ट की जानकारी डिजिटल डिस्प्ले 
बोर््ड और मोबाइल ऐप के ज़रिए तुरंत मिलती है, जबकि राजस्थान 
हाई कोर््ट का मोबाइल ऐप वकीलोों और केस लड़ने वालोों को केस 
के रिकॉर््ड देखने और केस डायरी को अच्छे से मैनेज करने की 
सुविधा देता है।

पीडीएस राजस्थान
https://food.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर््तति विभाग ने एक 
परू््णतः डिजिटल सार््वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) लागू की है, 
जो राशन कार््ड प्रबधंन स ेलकेर खाद्यान्न वितरण तक सपूंर््ण प्रक्रिया 
मेें पारदर््शशिता तथा वास्तविक समय की निगरानी सनुिश्चित करती है।

नागरिक सिगंल साइन-ऑन (एसएसओ) तथा ई-मित्र के 
माध्यम स े नए राशन कार््ड, सशंोधन, डुप्लीकट राशन कार््ड जारी 

करान ेतथा राशन कार््ड समर््पण सहित सभी सवेाओ ंका ऑनलाइन 

लाभ प्राप्त कर सकत ेहैैं। आधार से जडु़़े राशन कार्डडों को सार््वजनिक 

वितरण प्रणाली की एकीकृ त प्रबधंन प्रणाली (आई.एम.पी.डी.एस) 

के साथ एकीकृ त किया गया है, जिसस ेराष्ट् रीय स्तर पर लाभोों की 

अतंर-परिचालनीयता तथा पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित होती है।

राष्ट् रीय खाद्य सरुक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए) तथा गिव-अप 

अभियान पोर््टल पात्र लाभार््थथियोों के सत्यापन, नए पात्र परिवारोों को 

शामिल करने तथा अपात्र लाभार््थथियोों द्वारा स्वैच्छिक रूप स ेलाभ 

छोड़ने की सुविधा प्रदान करत े हैैं। वहीीं आपरू््तति श््रृृंखला प्रबधंन 

प्रणाली भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामोों स े उचित 

मलू्य की दकुानोों तक खाद्यान्न की आवाजाही की जियो-टैगिगं, मार््ग 

निगरानी तथा ऑनलाइन प्राप्ति की सवुिधा उपलब्ध कराकर सपंरू््ण 

वितरण श््रृृंखला मेें जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

यह प्रणाली आई.एम.पी.डी.एस, एन.एफ.एस.ए, डिजिलॉकर 

तथा एक राष्टट्र  एक राशन कार््ड (ओ.एन.ओ.आर.सी) जसै े राष्ट् रीय 

प्लेटफॉर्ममों के साथ एकीकृ त है। राजस्थान ओ.एन.ओ.आर.सी को 

अपनान ेवाल ेअग्रणी राज्ययों मेें से एक है, जिसस ेलाभार्थी आधार 

आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम स े देश मेें कहीीं भी रियायती 

खाद्यान्न प्राप्त कर सकत ेहैैं। इसके अतिरिक्त, एनआईसी राजस्थान 

न ेकिसानोों के लिए खरीद प्रक्रिया को सरल बनान ेतथा समयबद्ध 

भुगतान सनुिश्चित करन े हेत ु न्यूनतम समर््थन मलू्य (एमएसपी) 

खरीद पोर््टल भी विकसित किया है।

चित्र 2.4: माननीय उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा द्वारा जयपुर मेें ‘वाहन लोकेशन ट््र रैकिंग सिस्टम’ का आधिकारिक तौर 
पर शुभारंभ किया गया

चित्र 2.3: राजस्थान विधानसभा मेें नेवा के तहत पेपरलेस कार््यवाही



informatics.nic.in10 जुलाई 2026

राज्ययों से

पहचान (सिविल पंजीकरण प्रणाली)
https://pehchan.rajasthan.gov.in

पहचान राजस्थान मेें जन्म, मृत्यु और विवाह पजंीकरण के 
लिए सत्य के एकल स्रोत के रूप मेें कार््य करता है। प्लेटफ़़ॉर््म का 
उपयोग 12,500 से अधिक रजिस्ट् रार, 3,500+ उप-रजिस्ट् रार, 
2,500+ निजी अस्पताल और 80,000 ई-मित्र कियोस्क द्वारा 
किया जाता है। नागरिक डिजिटल रूप स े हस्ताक्षरित, व्हाट्सएप 
सहित इलके्ट् रॉनिक रूप स ेवितरित क्यूआर कोड-सक्षम प्रमाणपत्ररों 
के साथ, पोर््टल और मोबाइल ऐप के माध्यम स ेऑनलाइन सवेाओ ं
तक पहंुच सकत ेहैैं। प्लेटफ़़ॉर््म पर 4.15 करोड़ स ेअधिक पजंीकरण 
दर््ज किए गए हैैं। पहचान को आधार, जन आधार, स्वास्थ्य प्रणालियोों 
और सामाजिक कल्याण योजनाओ ंके साथ एकीकृ त किया गया 
है, जो मनैअुल प्रमाणपत्र प्रससं्करण को समाप्त करत ेहुए नवजात 
शिशओु ंके लिए स्वचालित आधार नामाांकन और मृत व्यक्तियोों के 
लिए निष्क्रियकरण को सक्षम बनाता है।

संस्था आधार
https://san.rajasthan.gov.in

ससं्था आधार राजस्थान मेें विभिन्न ससं्थाओ ं के पंजीकरण 
एव ंप्रबधंन के लिए विकसित एक डिजिटल मचं है। यह ससं्थाओ ं
के ऑनलाइन पजंीकरण, आवेदन की स्थिति की निगरानी तथा 

ससं्थागत अभिलखेोों की खोज जसैी सवुिधाएँ उपलब्ध कराता है। 
प्रणाली ससं्थाओ ंस ेसबंधंित सचूनाओ ंका केें द्रीकृ त एवं प्रमाणिक 
डेटाबेस उपलब्ध करात ेहुए सवेा वितरण मेें पारदर््शशिता, दक्षता एवं 
सगुमता सनुिश्चित करती है।

ई-ग्राम 
https://egram.rajasthan.gov.in

मखु्यमंत्री ई-ग्राम राजस्थान के गााँवोों के समग्र विकास एवं 
वास्तविक समय की निगरानी के लिए विकसित एक एकीकृ त 
वबे-आधारित मचं है। यह 25 विभिन्न क्षेत्ररों स े प्राप्त आँकड़ों का 
एकीकरण कर ग्रामीण अवसंरचना, सार््वजनिक सेवाओ ं तथा 
सरकारी योजनाओ ंकी व्यापक जानकारी उपलब्ध कराता है। यह 
मचं पारदर्शी प्रशासन, प्रभावी योजना निर्माण, विभागोों के बीच 
बहेतर समन्वय तथा डेटा-आधारित निर््णय-निर्माण को सक्षम बनाते 
हुए सतत ग्रामीण विकास को बढ़़ावा देता है।

अनपु्रयोग सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय उत्कृ ष्टता केें द्र (आर.
सी.ओ.ई.ए.एस)

जयपुर मेें स्थापित अनपु्रयोग सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय उत्कृ ष्टता 
केें द्र (आर.सी.ओ.ई.ए.एस), राजस्थान, गुजरात, महाराष्टट्र , गोवा, दमन 
एव ंदीव, दादरा एवं नगर हवेली, मध्य प्रदेश तथा राष्ट् रीय राजधानी 
क्षेत्र दिल्ली सहित आठ राज्ययों एवं केें द्रशासित प्रदेशोों मेें एनआईसी 

द्वारा विकसित अनपु्रयोगोों की सरुक्षा को सदुृढ़ बनान ेमेें महत्त्वपरू््ण 

भूमिका निभा रहा है। यह केें द्र वेब अनपु्रयोगोों, एप्लीकशन प्रोग्रामिगं 

इंटरफस (एपीआई) तथा मोबाइल अनुप्रयोगोों का सरुक्षा परीक्षण 

एवं नियमित पेनटे््ररे शन परीक्षण सचंालित करता है, जिससे सरकारी 

डिजिटल सवेाओ ंकी साइबर सुरक्षा और अधिक मजबतू होती है।

निक्की चैटबॉट एवं वॉयसबॉट सेवा
https://niccicms.raj.nic.in

निक्की एनआईसी राजस्थान द्वारा विकसित एक बहुभाषी एवं 

वॉयस-सक्षम चटैबॉट प्लेटफॉर््म है, जिसे बिना किसी अतिरिक्त 

प्रोग्रामिगं प्रयास के विभिन्न सरकारी पोर््टलोों के साथ एकीकृ त 

किया जा सकता है। यह हिदंी, अगं्रेज़़ी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओ ं

का समर््थन करता है और बदु्धिमान नियम-आधारित उत्तर प्रणाली 

के माध्यम स ेउपयोगकर्ताओ ंको सटीक जानकारी प्रदान करता है।

यह प्लेटफॉर््म राज्य के 100 स े अधिक पोर््टलोों पर कार््यरत 

है। इसमेें एक उपयोगकर्ता-अनकूुल कंटेेंट मनैजेमेेंट सिस्टम 

(सीएमएस) भी उपलब्ध है, जिसके माध्यम से ज्ञान भडंार का प्रबधंन 

एवं निरतर अद्यतन सरलता स ेकिया जा सकता है।

ई-परिवहन
https://transport.rajasthan.gov.in

ई-परिवहन सड़क परिवहन एवं राजमार््ग मंत्रालय की मिशन 

मोड परियोजना है, जो सरकार-से-सरकार (जी-टू-जी), सरकार-

से-नागरिक (जी-टू-सी) तथा सरकार-से-व्यवसाय (जी-टू-बी) 

सेवाओ ंको केें द्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) तथा राज्य 

के नियमोों के अनुरूप एकीकृ त रूप मेें उपलब्ध कराती है।

राजस्थान की परिवहन प्रणाली मेें 89 क्षेत्रीय/जिला परिवहन 

कार्यालय, 3,500 से अधिक वाहन डीलर, 350 ड््ररा इविगं प्रशिक्षण 

संस्थान, 83 स्वचालित फिटनेस केें द्र, 13 स्वचालित ड््ररा इविगं 

परीक्षण ट््ररैक  तथा 1,500 ई-चालान पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) 

उपकरण शामिल हैैं। राज्य मेें 2.29 करोड़ वाहन पंजीकरण तथा 

1.35 करोड़ डिजिटलीकृ त ड््ररा इविगं लाइसेेंस उपलब्ध हैैं और इस 

प्रणाली के माध्यम से प्रतिवर््ष 8,000 करोड़ रुपये से अधिक 

का राजस्व प्राप्त होता है। प्रत्येक माह लगभग 1 लाख नए वाहन 

पंजीकृ त होते हैैं, 65,000 ड््ररा इविगं लाइसेेंस जारी किए जाते हैैं 

तथा 5 लाख से अधिक परिवहन सेवाएँ प्रदान की जाती हैैं।

ई-रवन्ना एकीकरण

यह सुविधा खान विभाग की ई-रवन्ना प्रणाली से अधिक भार 

वाले वाहनोों का डेटा स्वतः आईटीएमएस को उपलब्ध कराती है, 

जिससे मोटर वाहन अधिनियम के अंतर््गत नोटिस एवं ई-चालान 

स्वतः जारी किए जा सकते हैैं। इससे प्रवर््तन प्रक्रिया अधिक 

पारदर्शी एवं डेटा-आधारित बनती है।

स्वचालित हाइपोथिकेशन समाप्ति (एचपीटी)

यह सुविधा वित्तीय संस्थानोों से ऋण समाप्ति की सूचना स्वतः 

प्राप्त करती है। नागरिक हाइपोथिकशन समाप्त करने के लिए 

ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैैं और स्वीकृ ति स्वतः प्रदान की 

जाती है। इससे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जाने की आवश्यकता 

समाप्त होती है तथा सेवा अधिक त्वरित एवं कागजरहित बनती है।

राजस्थान राजस्व न्यायालय निगरानी 
प्रणाली

यह परियोजना राज्य के सभी राजस्व न्यायालयोों के 

आधुनिकीकरण के लिए एकीकृ त सूचना प्रौद्योगिकी समाधान 

पहल उद्देश्य क्रियान्वयन की प्रमुख विशेषताएँ

ई-हॉस्पिटल समग्र अस्पताल प्रबंधन प्रणाली एम्स जोधपुर तथा राष्ट् रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर 
मेें लागू।

जीवन प्रमाण पेेंशनभोगियोों के लिए डिजिटल जीवन 
प्रमाण-पत्र

निर्बाध सेवा वितरण के लिए ई-मित्र के साथ 
एकीकृ त।

ई-प्रिजन कारागार प्रशासन, आगंतुक प्रबंधन एवं 
ई-मुलाकात सेवाएँ

22 लाख से अधिक पूर््व बंदियोों तथा 21,000 
वर््तमान बंदियोों का डिजिटलीकरण; लगभग 9,000 
ई-मुलाकात सत्र आयोजित।

ई-प्रोक्योरमेेंट सरकारी खरीद के लिए एंड-टू-एंड 
ई-निविदा प्रणाली

निविदा आमंत्रण प्राधिकरणोों एवं निविदाकारोों के लिए 
मंच; प्रतिवर््ष 1 लाख से अधिक निविदाएँ प्रकाशित।

सार राजस्थान का साांख्यिकीय सार तैयार 
करने हेतु अनुप्रयोग 80 से अधिक विभागोों द्वारा उपयोग।

औद्योगिक उत्पादन सूचकाांक 
(आईआईपी)

विभिन्न क्षेत्ररों के औद्योगिक उत्पादन 
सूचकाांकोों का निर्माण

विनिर्माण, खनन एवं विद्युत क्षेत्ररों के लिए राज्यव्यापी 
क्रियान्वयन।

प्राइस स्टैटिस्टिक्स इन राजस्थान 
(पीएसआर)

थोक, खुदरा, निर्माण सामग्री एवं पशुधन 
मूल्य सूचकाांकोों की निगरानी सभी जिलोों एवं कृषि  उपज मंडी समितियोों मेें लागू।

राजस्थान एग्रीकल्चर 
स्टैटिस्टिक्स (राजस) कृषि  साांख्यिकी का समग्र प्रबंधन सभी जिलोों मेें फसल आकलन, वर्षा, कृषि  उपज 

मूल्य, कृषि  मजदरूी एवं संबंधित आँकड़ों का प्रबंधन।

राज-पोषण एकीकृ त बाल विकास सेवा योजनाओ ंके 
लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मंच सभी जिलोों मेें ब्लॉक स्तर तक लागू।

मीडिया प्रबंधन प्रणाली मीडिया समाचार, छायाचित्र एवं वीडियो 
का केें द्रीकृ त भंडार

अर््थशास्त्र एवं साांख्यिकी निदेशालय तथा एनआईसी 
राजस्थान मेें लागू।

ई-ऑफिस कार्यालय स्वचालन एवं डिजिटल फाइल 
प्रबंधन

राजस्थान विधानसभा मेें कागजरहित कार्यालय 
व्यवस्था के लिए लागू।

आधार-सक्षम बायोमटे््ररिक 
उपस्थिति प्रणाली (ए.ई.बी.ए.एस) बायोमेट््ररिक उपस्थिति प्रबंधन 200 से अधिक केें द्रीय एवं राज्य सरकारी विभागोों 

द्वारा उपयोग।

अन्य प्रमुख डिजिटल पहलेें
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अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी राजस्थान
8318, एनडब्ल्यू ब्लॉक, सचिवालय
जयपुर – 302005, राजस्थान
ईमले: sioraj@nic.in, फ़़ोन: 0141-2227992

विकसित करने पर केें द्रित है। इसके माध्यम से न्यायिक कार््यवाही 
के विभिन्न चरणोों मेें बयान का डिजिटल अभिलेखन, नोटिस एवं 
अंतिम आदेश जारी करना तथा वाद सूची का स्वचालित निर्माण 
जैसी प्रक्रियाएँ संचालित की जाती हैैं।

इस समाधान मेें दो मॉड्यूल विकसित किए गए हैैं—
एक राजस्व अधिकारियोों के लिए तथा दसूरा नागरिकोों एवं 
अधिवक्ताओ ं के लिए। राजस्व अधिकारियोों का मॉड्यूल पूर््णतः 
विकसित कर राजस्व मंडल (बीओआर) के समक्ष सफलतापूर््वक 
प्रदर््शशित किया जा चुका है, जबकि नागरिक मॉड्यूल का विकास 

वर््तमान मेें प्रगति पर है।

रलैम्स
राजस्थान कृषि  भमूि आवंटन निगरानी प्रणाली (रलमै्स) राजस्व 

विभाग द्वारा विकसित एक डिजिटल मचं है, जिसका उद्देश्य सरकारी 
भमूि आवंटन प्रक्रिया का आधुनिकीकरण एवं सरलीकरण करना 
है। यह प्रणाली सार््वजनिक अवसरंचना, शकै्षणिक एव ं स्वास्थ्य 
ससं्थानोों, औद्योगिक विकास, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओ ंतथा 
अन्य सार््वजनिक प्रयोजन की परियोजनाओ ंके लिए सरकारी भमूि 
के आवंटन की प्रक्रिया को कागजरहित, पारदर्शी एव ंप्रौद्योगिकी-
सचंालित बनाती है।

राज्य - जिला स्तर की प्रमुख पहलेें
पढ़़ाई विद एआई

पढ़़ाई विद एआई टोोंक जिले के राजकीय विद्यालयोों मेें कक्षा 10 
के गणित शिक्षण को सदुृढ़ बनाने के लिए विकसित कृत्रिम  बुद्धिमत्ता 
(एआई) आधारित शिक्षण मचं है। यह मचं विद्यार््थथियोों को व्यक्तिगत 
शिक्षण अनभुव, प्रश्ननों के त्वरित समाधान, स्वचालित अभ्यास सामग्री 
तथा द्विभाषी व्याख्या उपलब्ध कराता है, जिसस े अवधारणात्मक 
समझ एव ंविद्यार््थथियोों की सहभागिता मेें वदृ्धि होती है।

इस प्लेटफॉर््म का उपयोग 11,500 स ेअधिक सक्रिय विद्यार्थी 
कर रहे हैैं। वास्तविक समय के विश्लेषण, डिजिटल उपस्थिति तथा 
प्रदर््शन डैशबोर््ड के माध्यम स ेयह शिक्षण परिणामोों, जवाबदेही तथा 
परीक्षा तयैारी को अधिक प्रभावी बनाता है।

गंग नहर विनियमन कम्प्यूटरीकरण प्रणाली

श्रीगंगानगर की गंग नहर विनियमन कम्प्यूटरीकरण प्रणाली 
नहर सचंालन, जल स्तर, सिचंाई कार््यक्रम तथा ग्राम स्तर के 
अभिलखेोों स े सबंंधित वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध 
कराती है। इसका कृषि  मॉड्यूल मौसम पूर्वानमुान, मडंी भाव, फसल 
सबंधंी परामर््श तथा सरकारी योजनाओ ंकी जानकारी प्रदान करता 
है, जिसस ेकिसानोों को बहेतर निर््णय लने ेमेें सहायता मिलती है।

इस प्रणाली के पूरक के रूप मेें ई-बारी किसानोों को उनके 
सिचंाई जल आवंटन की जानकारी उपलब्ध कराती है, जबकि 
ई-अबियाना जल कर के डिजिटल सगं्रहण एवं प्रबधंन की सवुिधा 
प्रदान कर सिचंाई प्रशासन मेें पारदर््शशिता एवं कार््यकशलता को 
बढ़़ावा देती है।

मलूभतू डिजिटल अवसंरचना

राज्य मेें सशुासन को सदुृढ़ बनान ेके लिए एनआईसी राजस्थान 
न ेव्यापक डिजिटल अवसरंचना विकसित की है। केें द्र 5,000 से 
अधिक निकनटे नोड का प्रबधंन करता है, जो राज्य सचिवालय, 
जिला कलके्टर कार्यालयोों, विभिन्न सरकारी कार्यालयोों तथा 
शकै्षणिक ससं्थानोों को जोड़त ेहैैं।

राज्य सचिवालय, उच्च न्यायालय की पीठोों, जिला कलके्टर 
कार्यालयोों तथा जिला न्यायालयोों मेें उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो 
कॉन्फफ्ररेंसि गं सवुिधाएँ उपलब्ध हैैं, जिसस े विभिन्न स्तरोों पर प्रभावी 
सवंाद एवं समन्वय सनुिश्चित होता है।

एनआईसी राजस्थान 3,000 से अधिक आधिकारिक ई-मले 

खातोों का प्रबधंन करता है, 100 स ेअधिक सरकारी पोर््टलोों एवं 
अनपु्रयोगोों का सचंालन एवं अनरुक्षण करता है तथा बढ़ती सगंणन 
आवश्यकताओ ंको पूरा करन ेके लिए मिनी क्लाउड का सचंालन 
करता है।

इसके अतिरिक्त, लगभग 300 लीज़्ड लाइन कनके्शनोों के 
माध्यम स े भारतीय प्रौद्योगिकी ससं्थान (आईआईटी) जोधपरु, 
भारतीय प्रबधंन ससं्थान (आईआईएम) उदयपरु, अखिल भारतीय 
आयरु््वविज्ञान ससं्थान (एम्स) जोधपरु, मालवीय राष्ट् रीय प्रौद्योगिकी 
ससं्थान (एम.एन.आई.टी) जयपुर, राजस्थान राज्य डेटा केें द्र 
(आर.एस.डी.सी) तथा राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नटेवर््क  (आर.
एस.डब्ल्यू.ए.एन) सहित प्रमखु ससं्थानोों को उच्च गति कनके्टिविटी 
उपलब्ध कराई गई है।

सम्मान एवं उपलब्धियााँ
ई-गवर्ननेंस के क्षेत्र मेें नवाचार, प्रभाव तथा नागरिक-केें द्रित सेवा 

वितरण के लिए एनआईसी राजस्थान की विभिन्न डिजिटल पहलोों 
को राष्ट् रीय एवं राज्य स्तर पर व्यापक मान्यता प्राप्त हुई है।

•	 गर्भावस्था, शिशु ट््ररैकि ग एवं स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन प्रणाली (पी.
सी.टी.एस), गंग नहर विनियमन प्रणाली तथा आशासॉफ्ट को 
राष्ट् रीय ई-गवर्ननेंस पुरस्कार प्राप्त हुए हैैं।

•	 पी.सी.टी.एस, प्राइस स्टैटिस्टिक्स पोर््टल, पहचान (सिविल 
पंजीकरण प्रणाली), संस्था आधार, ज्ञानसंकल्प तथा एकीकृ त 
शालादर््पण को सीएसआई-निहिलेेंट पुरस्कार से सम्मानित किया।

•	 वित्तीय क्षेत्र मेें ई-गवर्ननेंस उत्कृ ष्टता के लिए जेम्स ऑफ 
डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान किया गया है।

•	 एनआईसी राजस्थान की विभिन्न परियोजनाओ ं को स्कॉच 
पुरस्कार, टेक्नोलॉजी सभा पुरस्कार तथा ई-गव राजस्थान 
पुरस्कार सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मानोों से भी सम्मानित।

य े सम्मान सशुासन, सवेा वितरण तथा नागरिक सहभागिता 
को प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुदृढ़ बनान ेकी दिशा मेें एनआईसी 
राजस्थान के निरतर प्रयासोों एवं उत्कृ ष्ट योगदान का प्रमाण हैैं।

अग्रिम राह
एनआईसी राजस्थान नई टेक्नोलॉजी और मॉडर््न एप्लीकशन 

आर््ककि टेक्चर को अपनाकर अगली पीढ़़ी के डिजिटल गवर्ननेंस 
इनिशिएटिव पर ध्यान केें द्रित कर रहा है। फाइनेेंस, हेल्थकेयर 
और एजकेुशन जसै ेप्रमखु क्षेत्ररों के लिए एआई-इनबेल्ड सॉल्यूशन 
विकसित करन ेके प्रयास किए जा रहे हैैं, साथ ही सिविल रजिस्ट् रेशन 
सिस्टम स ेकाम की जानकारी प्राप्त करन ेके लिए एडवाांस््ड डेटा 
एनालिटिक्स का उपयोग किया जा रहा है। सेेंटर नागरिकोों पर केें द्रित 
मोबाइल एप्लीकशन के माध्यम स ेएम-गवर्ननेंस का विस्तार भी कर 
रहा है और माइक्रोसर््वविसजे-आधारित आर््ककि टेक्चर मेें बदलाव 
करक प्रमखु ई-गवर्ननेंस प्लेटफॉर््म को आधनुिक बना रहा है, जिससे 
स्के लबेिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी और सर््वविस रेजिलिएंस मेें सधुार 
हो रहा है।

मोबाइल ऐप उपयोगकर्ता प्रमुख विशेषताएँ

बजट राजस्थान नागरिक, सरकारी अधिकारी राजस्थान सरकार के बजट दस्तावेज़, आवंटन एवं 
वित्तीय जानकारी तक पहँुच।

संस्था आधार नागरिक, संस्थाएँ ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन की स्थिति तथा संस्था 
आधार अभिलेखोों की खोज।

एकीकृ त कार््य निगरानी प्रणाली 
(आई.डब्ल्यू.एम.एस) सरकारी अधिकारी विकास कार्ययों की तकनीकी एवं वित्तीय प्रगति की 

वास्तविक समय मेें निगरानी।

पहचान नागरिक जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण-पत्ररों के लिए ऑनलाइन 
आवेदन, डाउनलोड एवं स्थिति की जानकारी।

गर्भावस्था, शिशु ट््ररैकि ग एवं 
स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन प्रणाली 
(पी.सी.टी.एस)

स्वास्थ्य अधिकारी
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओ,ं प्रसवपूर््व एवं 
प्रसवोत्तर जााँच, टीकाकरण, कार््ययोजना तथा 
स्वास्थ्य संकेतकोों की निगरानी।

राजस्थान उच्च न्यायालय नागरिक, अधिवक्ता वाद सूची, डिस्प्ले बोर््ड, वाद की स्थिति, फाइलिगं 
संबंधी त्रुटियााँ तथा प्रमाणित प्रतियोों की जानकारी।

ई-ग्रास नागरिक, करदाता
डेबिट एवं क्रे डिट कार््ड सहित विभिन्न बैैंकिग माध्यमोों 
से राजस्थान सरकार को कभी भी, कहीीं से भी 
ऑनलाइन भुगतान।

महत्त्वपूर््ण मोबाइल एप्लिकेशन
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राज्ययों से

संपादित : लाल बहादरु सिहं

एकीकृत डिजिटल सुशासन 
पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण

भौ  गोलिक दृष्टि स े अपके्षाकृत छोटा राज्य होने के 
बावजदू त्रिपरुा न े वित्त, भमूि प्रशासन, परिवहन, 
न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जनकल्याण सवेाओ ं

सहित विभिन्न क्षेत्ररों मेें एक सदुृढ़ डिजिटल सशुासन पारिस्थितिकी 
ततं्र विकसित किया है। एनआईसी त्रिपरुा राज्य केें द्र न े राज्य 
सरकार के साथ साझदेारी मेें ऐस ेअनके डिजिटल मचं विकसित 
एव ंकार्यान्वित किए हैैं, जिन्हहोंन ेसुशासन को सवु्यवस्थित बनाया है 
तथा सार््वजनिक सवेा वितरण को अधिक प्रभावी बनाया है।

राष्ट् रीय ई-गवर्ननेंस पहलोों के क्रियान्वयन के साथ-साथ एनआईसी 
त्रिपरुा न े राज्य की प्रशासनिक आवश्यकताओ ंके अनरुूप अनके 
राज्य-विशिष्ट अनुप्रयोग भी विकसित किए हैैं। प्रत्यक्ष लाभ अतंरण 
(डीबीटी), भमूि अभिलखे, पपेरलसे कार्यालय, डिजिटल खरीद, 
परिवहन सवेाओ ंतथा एकीकृत न्याय प्रणाली जसै ेक्षेत्ररों मेें विकसित 
इन मचंोों ने एक परस्पर जडु़़ा हुआ सशुासन पारिस्थितिकी तंत्र तयैार 
किया है, जो निर्बाध सूचना आदान-प्रदान तथा सचूित निर््णय लने ेमेें 
सहायता प्रदान करता है।

यह लखे प्रमुख क्षेत्ररों मेें एनआईसी त्रिपुरा द्वारा कार्यान्वित प्रमखु 
आईसीटी पहलोों तथा इन सवेाओ ंको समर््थ बनान ेवाली डिजिटल 
अवसरंचना का परिचय प्रस्तुत करता है।

वित्त
लाभार्थी प्रबंधन प्रणाली

लाभार्थी प्रबधंन प्रणाली, राष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्र, त्रिपरुा 
द्वारा विकसित एक प्रमुख डिजिटल मचं है, जो एकीकृत प्रत्यक्ष 

त्रिपुरा

पिनाकी आचार््य 
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक व एएसआईओ
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अचिन्त्य कुमार दे 
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कराता है। परिवार-आधारित मानचित्रण तथा डुप्लीकेट अभिलखेोों 

की पहचान की तकनीक के माध्यम स े यह प्रणाली लाभार््थथियोों 

की सटीक पहचान सनुिश्चित करती है, दोहराव को रोकती है तथा 

जनकल्याण योजनाओ ंके वितरण मेें पारदर््शशिता बढ़़ाती है।

यह प्रणाली लचील े और विस्तार योग्य स्वरूप मेें विकसित 

की गई है। इसमेें ऑनलाइन लाभार्थी पजंीकरण, योजनाओ ं का 

समावेशन, पात्रता एवं अधिकार निर्धारण, आवदेन प्रससं्करण तथा 

वास्तविक समय आधारित डैशबोर््ड जसैी सभी सवुिधाएँ एकीकृत 

रूप स ेउपलब्ध हैैं। यह राज्य कोषागार, सार््वजनिक वित्तीय प्रबधंन 

प्रणाली, भारतीय राष्ट् रीय भुगतान निगम, डिजिलॉकर, उमंग, मरेी 

पहचान तथा अन्य डिजिटल सार््वजनिक अवसरंचनाओ ं के साथ 

एकीकृत है। इसके माध्यम स े आधार, बैैंक खात े तथा ई-रुपी 

आधारित सरुक्षित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सभंव हुआ है। इसके 

अतिरिक्त यह ऑनलाइन एवं ऑफलाइन बैैंक खात ेका सत्यापन, 

आधार वॉल्ट आधारित टोकनीकरण, वस्तु के रूप मेें लाभ वितरण 

तथा पुरान े आकँड़ों के स्थानाांतरण जसैी सवुिधाएँ भी उपलब्ध 

कराती है, जिससे विभाग अपनी पूर््ववर्ती योजनाओ ंको भी आसानी 

स ेइस मंच पर जोड़ सकत ेहैैं।

वर््तमान मेें यह प्रणाली राज्य के 30 सरकारी विभागोों की 73 

जनकल्याणकारी योजनाओ ंका संचालन कर रही है और लगभग 

40 लाख नागरिकोों को लाभान्वित कर चुकी है। इसके माध्यम 

स े37.5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष लाभ अतंरण लेनदेन सपंन्न किए 

जा चकेु हैैं, जिनके माध्यम स े 656 करोड़ रुपय े से अधिक की 

राशि लाभार््थथियोों तक पहँुचाई गई है। इस प्रणाली ने जनकल्याण 

योजनाओ ंके क्रियान्वयन मेें दक्षता, पारदर््शशिता और जवाबदेही को 

उल्लेखनीय रूप स े सदुृढ़ किया है। डिजिटल सुशासन मेें इसके 

उत्कृष्ट  योगदान के लिए इसे वर््ष 2021-22 का मखु्यमतं्री सिविल 

सवेा पुरस्कार, वर््ष 2024 का 15वााँ राष्ट् रीय डिजिटल परिवर््तन 

पुरस्कार तथा वर््ष 2025 का ईटी गवर््नमेेंट डिजिटेक परुस्कार प्राप्त 

हुआ है।

नेक्स्टजेन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली
नके्स्टजने मानव ससंाधन प्रबधंन प्रणाली, राष्ट् रीय सूचना 

विज्ञान केें द्र, त्रिपुरा द्वारा विकसित एक व्यापक, क्लाउड-सक्षम 

डिजिटल प्रणाली है, जो सरकारी कर््मचारियोों की नियकु्ति स ेलेकर 

सवेानिवृत्ति तक सपूंर््ण सवेा जीवनचक्र का डिजिटलीकरण करती 

एक पूर्वोत्तर सीमावर्ती राज्य, त्रिपुरा 

ने एनआईसी राज्य केें द्र के तहत एक 

व्यापक डिजिटल गवर्ननेंस इकोसिस्टम 

विकसित किया है। वित्त, परिवहन, 

राजस्व, न्यायपालिका, स्वास्थ्य सेवा, 

शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओ ंके 

वितरण तक फैले बीएमएस, ई-ग्रास, 

आर.सी.एम.एस, ई-डिस्ट्रिक्ट और 

ई-कोर््ट जैसे प्लेटफॉर्ममों ने पारदर््शशिता, 

दक्षता और नागरिकोों की पहंुच को 

मजबूत किया है। एनकेएन, टीस्वान 

और मिनी क्लाउड जैसे मजबूत 

नेटवर््क  इंफ्रास्टट्रक्चर इस इकोसिस्टम 

को एक ठोस आधार प्रदान करते 

हैैं। पुरस्कार विजेता प्रणालियाां और 

मजबूत अंतर-विभागीय एकीकरण, 

एक कनेक्टेड और प्रौद्योगिकी-सक्षम 

गवर्ननेंस मॉडल की दिशा मेें त्रिपुरा के 

बढ़ते कदम को दर्शाते हैैं।

लाभ अंतरण पारिततं्र के माध्यम स े जनकल्याणकारी योजनाओ ं
के लाभार््थथियोों तक लाभ पहँुचान े का कार््य करता है। मकु्त स्रोत 
प्रौद्योगिकी पर आधारित यह क्लाउड-सक्षम मचं नागरिक 
पजंीकरण, योजना मेें नामाांकन, पात्रता निर्धारण, लाभ वितरण 
तथा वितरण उपराांत निगरानी तक सपूंर््ण लाभार्थी जीवनचक्र के 
लिए एक समग्र और कागजरहित सवेा वितरण व्यवस्था उपलब्ध 
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है। यह एकीकृत मचं सरकारी विभागोों को कर््मचारी अभिलखे, सवेा 
पसु्तिका, वतेन, अवकाश, स्थानाांतरण, पदोन्नति, पेेंशन तथा अन्य 
कार््ममिक सबंधंी कार्ययों का कुशलतापरू््वक प्रबधंन करन े मेें सक्षम 
बनाता है। इसस ेप्रशासनिक दक्षता, पारदर््शशिता और सवेा वितरण 
मेें उल्लेखनीय सधुार हुआ है।

यह प्रणाली कर््मचारियोों की ऑनलाइन नियुक्ति, डिजिटल 
सवेा पसु्तिका, अवकाश एव ं उपस्थिति प्रबधंन, वेतन और अन्य 
सवेा लाभोों का प्रबधंन, स्थानाांतरण एव ंपदोन्नति, पेेंशन प्रससं्करण 
तथा कर््मचारी स्व-सवेा पोर््टल जसैी सवुिधाएँ एक ही मचं पर 
उपलब्ध कराती है। विन्यास योग्य कार््यप्रवाह, डिजिटल अनुमोदन, 
इलके्ट् रॉनिक हस्ताक्षर तथा वास्तविक समय के डैशबोर््ड के माध्यम 
स ेयह प्रणाली कागजरहित कार््यप्रणाली को बढ़़ावा देती है, निर््णय 
प्रक्रिया को तजे बनाती है तथा मानव ससंाधन नियोजन को 
अधिक प्रभावी बनाती है। साथ ही कर््मचारी अपनी सवेा स ेसबंधंित 
जानकारी का ऑनलाइन अवलोकन एव ंप्रबंधन भी कर सकत ेहैैं।

वर््तमान मेें राज्य के 68 सरकारी विभाग इस प्रणाली स ेजडु़़े हैैं, 
जिनके लगभग 88,740 कर््मचारियोों की डिजिटल सवेा पसु्तिकाएँ 
इसमेें उपलब्ध हैैं। इस प्रणाली के माध्यम स ेअब तक 3.54 लाख 
स ेअधिक मासिक वतेन बिल तैयार किए जा चकेु हैैं, 1.36 लाख 
स े अधिक इलके्ट् रॉनिक हस्ताक्षर किए गए हैैं तथा 2,000 से 
अधिक कार्यालय आदेशोों का डिजिटल प्रससं्करण किया जा चुका 
है। यह उपलब्धियााँ सार््वजनिक क्षेत्र के मानव संसाधन प्रबधंन के 
आधनुिकीकरण मेें इसकी व्यापक उपयोगिता और प्रभावशीलता 
को दर्शाती हैैं।

इस प्रणाली की एक विशषेता कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित 
विसगंति एव ंधोखाधड़़ी पहचान ततं्र है, जो बदु्धिमान नियमोों तथा 
व्यवहार विश्लेषण के माध्यम स ेसदंिग्ध लेनदेन, दोहराए गए भगुतान, 
अपात्र दावोों, काल्पनिक कर््मचारियोों तथा नीतिगत अनियमितताओ ं
की पहचान करता है। वास्तविक समय के अलर््ट और विश्लेषणात्मक 
डैशबोर््ड की सहायता स ेयह सवुिधा सुशासन को सदुृढ़ करती है, 
वित्तीय जवाबदेही बढ़़ाती है तथा विभागोों को सार््वजनिक धन पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ने स ेपहल ेही अनियमितताओ ंकी रोकथाम मेें 
सहायता प्रदान करती है।

राज्य प्राप्ति पोर््टल
राज्य प्राप्ति पोर््टल, त्रिपरुा सरकार के कोषागार तथा 32 गरै-

कोषागार प्राप्ति खातोों के लिए विकसित एक एकीकृत ऑनलाइन 
राजस्व प्राप्ति मचं है। यह विभिन्न डिजिटल भगुतान माध्यमोों का 
समर््थन करता है तथा परिवहन, न्यायपालिका, राजस्व और अन्य 
सरकारी विभागोों की अनके डिजिटल प्रणालियोों के साथ एकीकृत 
है। जलुाई 2025 तक इस पोर््टल के माध्यम स े 10.83 लाख 
स े अधिक लनेदेन संपन्न किए जा चकेु हैैं, जिनके माध्यम स े 28 
एकीकृत अनुप्रयोगोों के जरिए 5,786 करोड़ रुपये से अधिक का 
राजस्व सगं्रह किया गया है।

वस्तु एवं सेवा कर प्रबंधन विश्लेषण प्रणाली
वस्तु एव ंसवेा कर प्रबधंन विश्लेषण प्रणाली एक विश्लेषणात्मक 

डैशबोर््ड है, जो राज्य के कर प्रशासकोों को अपन ेअधिकार क्षेत्र मेें 
वस्तु एव ंसवेा कर सगं्रह तथा अनपुालन की प्रभावी निगरानी करने 
मेें सहायता प्रदान करता है। इसके साथ कार््यरत वस्तु एव ंसेवा कर 
लखेाांकन सचूना एवं द्वि-पक्षीय समाधान प्रणाली, वित्त विभाग तथा 
महालखेाकार, त्रिपरुा को वस्तु एव ंसेवा कर के लखेाांकन एव ंमिलान 
सबंधंी कार्ययों मेें सहयोग प्रदान करती है। य ेदोनोों प्रणालियााँ आकँड़़ा-

आधारित निगरानी और प्रभावी वित्तीय समन्वय के माध्यम स ेकर 
प्रशासन को अधिक सदुृढ़ बनाती हैैं।

ई-प्रापण
सरकारी ई-प्रापण प्रणाली को केें द्रीय सार््वजनिक खरीद पोर््टल 

के अंतर््गत लागू किया गया है, जिसके माध्यम स ेनिविदा प्रकाशन, 
सशंोधन, ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करना तथा अनबुधं प्रदान करने 
जसैी सपूंर््ण प्रक्रियाएँ डिजिटल रूप स ेसचंालित की जाती हैैं। वर््ष 
2013 स ेअब तक राज्य ई-प्रापण पोर््टल पर 53,634 करोड़ रुपये 
स ेअधिक मलू्य की 62,688 निविदाएँ प्रकाशित की जा चकुी हैैं। 
वर््ष 2020 स ेराज्य को राष्ट् रीय ई-नीलामी पोर््टल स ेभी जोड़़ा गया है, 
जिसका उपयोग राज्य वन विभाग तथा संस्थागत वित्त निदेशालय 
द्वारा अग्रिम और विपरीत नीलामी के सचंालन के लिए किया जा 
रहा है।

ई-आबकारी
ई-आबकारी, आबकारी विभाग के लिए विकसित एक समग्र 

डिजिटल प्रणाली है, जो ऑनलाइन लाइसेेंस जारी करन,े आयात 
परमिट, लबेल पंजीकरण, भंडार प्रबधंन तथा मासिक विवरणियोों 
के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण जसैी सवुिधाएँ प्रदान करती है। इस 

प्रणाली के माध्यम से अब तक 22.81 करोड़ स े अधिक लेनदेन 

सपंन्न किए जा चकेु हैैं। इसके परिणामस्वरूप आबकारी प्रशासन 

मेें कार््यकुशलता, पारदर््शशिता तथा नियामकीय अनपुालन मेें 

उल्लेखनीय सधुार हुआ है।

स्वास्थ्य
ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली

ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली, डिजिटल इंडिया की एक प्रमखु 

पहल है, जो नागरिकोों को सरकारी अस्पतालोों की बाह्य रोगी सेवाओ ं

तक पहँुच के लिए एकीकृत डिजिटल मचं उपलब्ध कराती है। 

आयषु्मान भारत डिजिटल मिशन के मानकोों के अनुरूप विकसित 

यह प्रणाली ऑनलाइन अपॉइंटमेेंट बकुिग, प्रयोगशाला जााँच रिपोर््ट 

एवं ई-प्रिस्क्रिप्शन की उपलब्धता, आयषु्मान भारत स्वास्थ्य खाता 

एकीकरण, अनवुर्ती परामर््श प्रबधंन तथा दरूस्थ चिकित्सकीय 

परामर््श जसैी सवुिधाएँ प्रदान करती है। यह प्रणाली भारत के 

डिजिटल स्वास्थ्य पारिततं्र का एक महत्वपरू््ण घटक बन चकुी है 

और देशभर के हजारोों सरकारी अस्पतालोों को जोड़त ेहुए नागरिक-

केें द्रित स्वास्थ्य सवेाओ ंकी सहज उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है।

चित्र 3.1 : तत्कालीन उपमुख्यमंत्री, त्रिपुरा श्री जिष्णु देव वर्मा ने 6 अक्टूबर 2022 को त्रिपुरा सरकार के वित्त विभाग के आबकारी संगठन हेतु 
एनआईसी द्वारा विकसित ‘ई-आबकारी’ पोर््टल का उदघ्ाटन किया

चित्र 3.2 : ई-ग्रास वेबसाइट होम पेज
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ई-अस्पताल
ई-अस्पताल एक व्यापक अस्पताल सूचना प्रबधंन प्रणाली है, 

जो स्वास्थ्य ससं्थानोों मेें चिकित्सकीय, नदैानिक, प्रशासनिक तथा 
रोगी सवेाओ ंस ेजडु़़ी प्रक्रियाओ ंका डिजिटलीकरण करती है। त्रिपरुा 
मेें इसके सफल क्रियान्वयन के अतिरिक्त, राष्ट् रीय सचूना विज्ञान 
केें द्र, त्रिपुरा राज्य केें द्र न ेअखिल भारतीय आयुर््वविज्ञान संस्थान, नई 
दिल्ली मेें ई-अस्पताल के स्थानीय ससं्करण के विकास एव ंसचंालन 
मेें भी महत्वपरू््ण राष्ट् रीय योगदान दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 
अतंर््गत परू््णतः डिजिटल बनन ेवाला यह देश का पहला सार््वजनिक 
अस्पताल है। यह प्रणाली देश के सबस ेव्यस्त स्वास्थ्य ससं्थानोों मेें से 
एक का सचंालन समर््थ बनाती है, जहााँ प्रतिदिन 10,000 स ेअधिक 
रोगियोों का पजंीकरण, 15,000 स ेअधिक बाह्य रोगी अपॉइंटमेेंट 
तथा लगभग एक लाख प्रयोगशाला जााँचेें सपंन्न होती हैैं। यह इसकी 
व्यापक क्षमता, विश्वसनीयता और सुदृढ़ता का प्रमाण है।

ई-रक्त बैैंक
ई-रक्त बैैंक प्रणाली रक्त बैैंकोों की कार््यप्रणाली को अधिक 

व्यवस्थित और प्रभावी बनान े के लिए विकसित की गई है। यह 
रक्तदाता पंजीकरण, रक्त सगं्रह, भडंार प्रबंधन, परीक्षण तथा रक्त 
इकाइयोों के निर््गमन जसैी सपंरू््ण प्रक्रियाओ ं का डिजिटलीकरण 
करती है। इसके माध्यम से रक्त सवेाओ ंकी उपलब्धता, पारदर््शशिता 
और कार््यकुशलता मेें उल्लेखनीय सधुार हुआ है, साथ ही स्वास्थ्य 

ससं्थानोों को रक्त भडंार का बहेतर प्रबधंन करन ेतथा आवश्यकता के 
समय रोगियोों को शीघ्र सहायता उपलब्ध करान ेमेें सुविधा मिली है।

परिवहन
एनआईसी त्रिपुरा न े वाहन पंजीकरण, ड््ररा इविगं लाइसेेंस, 

प्रदषूण निगरानी, यातायात प्रवर््तन तथा नागरिक सवेाओ ं को 
शामिल करत े हुए प्रमखु डिजिटल प्लेटफ़़ॉर्ममों के कार्यान्वयन के 
माध्यम स े परिवहन प्रशासन का आधुनिकीकरण किया है। राज्य 
के सभी जिला परिवहन कार्यालयोों मेें संचालित वाहन एवं सारथी 
प्लेटफ़़ॉर््म ड््ररा इविगं लाइसेेंस, पंजीकरण प्रमाण-पत्र, परमिट तथा 
फिटनसे प्रमाण-पत्र जारी करन ेकी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाते 
हैैं। अगस्त 2025 तक इन प्लेटफ़़ॉर्ममों के माध्यम स े8.47 लाख से 
अधिक वाहनोों का पंजीकरण तथा 6.08 लाख स ेअधिक ड््ररा इविगं 
लाइसेेंस जारी किए जा चकेु हैैं। पी.य.ूसी.सी प्रणाली 189 केें द्ररों के 
माध्यम स ेप्रदषूण नियतं्रण प्रमाण-पत्र (पी.य.ूसी.सी) के निर््गमन एवं 
निगरानी का डिजिटलीकरण करती है, जिसके अंतर््गत 18.59 लाख 
स ेअधिक प्रमाण-पत्र जारी किए जा चकेु हैैं। ई-चालान, जो वर््चचुअल 
कोर््ट के साथ एकीकृत है, इलके्ट् रॉनिक चालान जारी करन े तथा 
यातायात उल्लंघनोों के ऑनलाइन निस्तारण के माध्यम से यातायात 
काननूोों के प्रभावी प्रवर््तन को सदुृढ़ बनाता है। इसके अतंर््गत 22.22 
लाख स े अधिक चालान जारी किए जा चकेु हैैं। नागरिक एम-
परिवहन मोबाइल ऐप के माध्यम स े डिजिटल ड््ररा इविगं लाइसेेंस 

एवं पंजीकरण प्रमाण-पत्र सहित विभिन्न परिवहन सेवाओ ंका लाभ 

भी प्राप्त कर सकत ेहैैं। इन सभी पहलोों न ेसवेा वितरण को सरल 

बनाया है, नियामकीय अनपुालन को सुदृढ़ किया है तथा राज्यभर मेें 

परिवहन सवेाओ ंको अधिक सलुभ बनाया है।

कार्यालय उत्पादकता
ई-राजपत्र

ई-राजपत्र मचं त्रिपुरा सरकार के राजपत्ररों, अधिनियमोों, नियमोों, 

विनियमोों, शासनादेशोों, राजपत्र अधिसचूनाओ,ं परिपत्ररों तथा अन्य 

वैधानिक दस्तावेजोों का एक केें द्रीकृत डिजिटल भडंार है। यह 

नागरिकोों, सरकारी अधिकारियोों तथा अन्य हितधारकोों को एक ही 

मचं पर प्रमाणित सरकारी प्रकाशनोों तक सरल और सवुिधाजनक 

पहँुच उपलब्ध कराता है। यह पहल केें द्रीय मतं्रिमडंल सचिवालय 

तथा उद्योग और आतंरिक व्यापार सवंर््धन विभाग के अनपुालन 

सरलीकरण एवं विनियमन-उन्मूलन पहल (द्वितीय चरण) के 

अनरुूप है तथा पारदर््शशिता, सुगमता और कागजरहित प्रशासन को 

बढ़़ावा देती है। इस मचं मेें सरकारी दस्तावजेोों के प्रस्तुतिकरण, 

परीक्षण, अनमुोदन तथा प्रकाशन के लिए सरुक्षित कार््यप्रवाह की 

व्यवस्था है, जिसस ेकेवल प्रमाणित दस्तावजे ही सार््वजनिक रूप 

स े उपलब्ध कराए जाते हैैं। इसकी एक प्रमुख विशषेता कृत्रिम 

बदु्धिमत्ता आधारित सहायक है, जो उपयोगकर्ताओ ंको पारंपरिक 

कंुजीशब्द आधारित खोज के स्थान पर स्वाभाविक भाषा मेें प्रश्न 

पूछकर सरकारी प्रकाशनोों मेें आवश्यक जानकारी खोजन े की 

सवुिधा प्रदान करता है। यह सहायक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, 

अर््थ-आधारित खोज तथा रिट््ररी वल ऑगमेेंटेड जनरेशन तकनीकोों 

का उपयोग करत ेहुए स्कै न किए गए तथा डिजिटल दोनोों प्रकार के 

दस्तावेजोों स ेप्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराता है, जिसस ेविधिक 

एवं प्रशासनिक सचूनाओ ंतक पहँुच पहले की तलुना मेें कहीीं अधिक 

सरल और प्रभावी हो गई है।

स्थिर सरकारी प्रकाशनोों को एक बुद्धिमान और खोजयोग्य ज्ञान 

भंडार मेें परिवर््ततित कर यह मचं प्रमाणिक सूचनाओ ंतक सार््वजनिक 

पहँुच को सदुृढ़ करता है, प्रशासनिक दक्षता बढ़़ाता है तथा राज्य 

के डिजिटल सुशासन पारिततं्र को और अधिक मजबतू बनाता है।

ई-ऑफिस त्रिपुरा
ई-ऑफिस त्रिपुरा न े अपन े कार््यप्रवाह-आधारित ई-फाइल 

सिस्टम के माध्यम स ेसरकारी फाइल प्रबधंन मेें महत्वपरू््ण परिवर््तन 

किया है, जिसस ेग्राम पंचायतोों एव ंग्राम समितियोों सहित 2,536 

सरकारी कार्यालयोों और निदेशालयोों मेें पपेरलसे कार््यप्रणाली को 

बढ़़ावा मिला है। वर््ष 2017 मेें इसके कार्यान्वयन के बाद से यह 

प्लेटफ़़ॉर््म 17,700 स े अधिक उपयोगकर्ताओ ं को सवेाएँ प्रदान 

कर चकुा है, जिसस ेआधिकारिक पत्राचार की गति एव ंदक्षता मेें 

उल्लेखनीय सधुार हुआ है। स्पैरो प्रदर््शन मलू्ययांकन प्रणाली को 

लगभग 850 त्रिपुरा सिविल सवेा अधिकारियोों के लिए भी लागू 

किया गया है, जबकि स्पैरो (आईपीआर) के अतंर््गत अन्य राज्य 

सवंर््ग सवेाओ ंके 5,500 स ेअधिक अधिकारी शामिल हैैं।

ई-मंत्रिमंडल
कागजरहित शासन व्यवस्था को और अधिक सदुृढ़ बनान ेके 

उद्देश्य स े त्रिपुरा सरकार न े सितंबर 2023 मेें मतं्रिमडंल बैठकोों 

के डिजिटल प्रबधंन के लिए राष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्र की 

ई-मतं्रिमडंल प्रणाली को अपनाया। यह मचं मतं्रिमडंल संबधंी ज्ञापनोों 

के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण, परीक्षण तथा अनमुोदन की सुविधा 

चित्र 3.4 : माननीय मखु्यमंत्री डॉ. माणिक साहा द्वारा 27 सितम्बर, 2023 को अगरतला मेें एनआईसी के ई-कैबिनटे समाधान का शभुारंभ किया गया 

चित्र 3.3 : ई-ब्लडबैैंक वबेसाइट का डैशबोर््ड



informatics.nic.in 15जुलाई 2026

राज्ययों से

प्रदान करता है और पारंपरिक कागजी प्रक्रिया का स्थान सरुक्षित 

डिजिटल कार््यप्रवाह स ेलतेा है। इसके कार्यान्वयन के साथ त्रिपरुा 

इस प्रणाली को अपनान ेवाला देश का चौथा तथा उत्तर-पूर््व क्षेत्र का 

दसूरा राज्य बन गया। यह पहल राज्य मेें ई-कार्यालय के व्यापक 

उपयोग को सदुृढ़ करत ेहुए पारदर्शी, दक्ष और पर्यावरण-अनकूुल 

शासन व्यवस्था को बढ़़ावा देती है।

त्रिपुरा दर््पण
वर््ष 2017 मेें प्रारभ किया गया त्रिपरुा दर््पण मखु्यमतं्री तथा 

जिला मजिस्ट् रेटोों को विभिन्न सरकारी योजनाओ ंके क्रियान्वयन की 

वास्तविक समय पर निगरानी के लिए डैशबोर््ड उपलब्ध कराता है। 

जिला मजिस्ट् रेट डैशबोर््ड राज्य के सभी आठ जिलोों मेें लागू किया जा 

चकुा है। इसके अतिरिक्त, 19 प्रमखु सरकारी योजनाओ ंके प्रमखु 

प्रदर््शन सकेंतकोों की निगरानी के लिए एकीकृत विश्लेषणात्मक 

डैशबोर््ड उपलब्ध हैैं, जो तथ्य-आधारित और प्रभावी निर््णय-निर्माण 

मेें सहायक सिद्ध होत ेहैैं।

स्वागतम्
स्वागतम ्एक ऑनलाइन आगंतकु प्रबधंन प्रणाली है, जिसके 

माध्यम से नागरिक सरकारी अधिकारियोों स े मिलन े के लिए 

ऑनलाइन समय निर्धारित कर सकत े हैैं। वर््तमान मेें यह सूचना 

प्रौद्योगिकी विभाग तथा सचिवालय प्रशासन विभाग मेें लाग ूहै और 

लगभग 200 अधिकारियोों को इससे जोड़़ा जा चुका है। इस पहल 

के पूरक के रूप मेें आधार-सक्षम बायोमीट््ररिक उपस्थिति प्रणाली 

राज्य के 82 सरकारी कार्यालयोों मेें लाग ूकी गई है, जिसके अतंर््गत 

लगभग 14,300 अधिकारी एव ंकर््मचारी शामिल हैैं।

कार््यपालक सेवा अभिलेख
कार््यपालक सवेा अभिलेख प्रणाली त्रिपरुा सिविल सेवा, पलुिस 

सवेा, वन सवेा तथा अन्य 23 राज्य सवंर्गीय सवेाओ ंके अधिकारियोों 

के सवेा अभिलखेोों का डिजिटल भडंार है। वर््तमान मेें इस प्रणाली मेें 

5,800 स ेअधिक अधिकारियोों के अभिलखे सरुक्षित हैैं। साथ ही, 

सवेा सबंधंी विवरणोों के समय पर अद्यतन के लिए सदेंश और ई-मले 

आधारित सचूना सवुिधा भी उपलब्ध कराई गई है।

इलेक्ट् रॉनिक हस्ताक्षर प्रवेशद्वार
त्रिपरुा का इलके्ट् रॉनिक हस्ताक्षर प्रवशेद्वार उन्नत सगंणन 

विकास केें द्र की इलके्ट् रॉनिक हस्ताक्षर सेवा के साथ एकीकृत 

है। इसके माध्यम स ेई-कार्यालय, स्पैरो, लाभार्थी प्रबधंन प्रणाली, 

मानव ससंाधन प्रबधंन प्रणाली, राशन कार््ड प्रबधंन प्रणाली, 

ई-जमी तथा ई-जिला सहित अनके प्रमुख ई-शासन अनपु्रयोगोों 

मेें सरुक्षित डिजिटल हस्ताक्षर की सवुिधा उपलब्ध कराई गई है। 

इसके कार्यान्वयन के बाद स े12.20 लाख स ेअधिक इलेक्ट् रॉनिक 

हस्ताक्षर किए जा चुके हैैं, जिसस े कागजरहित प्रशासन और 

सरुक्षित डिजिटल लनेदेन को उल्लेखनीय बल मिला है।

सार््वजनिक वितरण प्रणाली
राशन कार््ड प्रबंधन प्रणाली

राशन कार््ड प्रबधंन प्रणाली राज्य मेें राशन कार्डडों के प्रबधंन के 

लिए आधारभतू डिजिटल डेटाबेस के रूप मेें कार््य करती है। यह 

परिवार के सदस्ययों को जोड़न,े हटान,े विभाजित करन,े स्थानाांतरित 

करन े तथा अभिलखेोों के अद्यतन जसैी सभी सवेाएँ एक ही मचं 

पर उपलब्ध कराती है। यह प्रणाली लाभार्थी प्रबधंन प्रणाली तथा 

आधार-सक्षम इलके्ट् रॉनिक सत्यापन प्रणाली के साथ एकीकृत है, 

जिससे लाभार््थथियोों की सटीक पहचान सनुिश्चित होती है और विभिन्न 
जनकल्याणकारी योजनाओ ंका प्रभावी क्रियान्वयन संभव हो पाता 
है। वर््तमान मेें इसमेें 9.90 लाख स ेअधिक राशन कार््ड परिवारोों तथा 
37.08 लाख से अधिक सदस्ययों का विवरण उपलब्ध है। परिवार के 
सभी मखुियाओ ंका आधार स ेशत-प्रतिशत सत्यापन भी सुनिश्चित 
किया जा चकुा है।

खाद्यान्न आपूर््तति श््रृृंखला प्रबंधन प्रणाली
खाद्यान्न आपूर््तति श््रृृंखला प्रबंधन प्रणाली भारतीय खाद्य निगम 

के गोदामोों तथा अन्य खरीद केें द्ररों स ेउचित मलू्य की दकुानोों तक 
खाद्यान्न की आपूर््तति का डिजिटलीकरण करती है, जिससे सपूंर््ण 
सार््वजनिक वितरण प्रणाली की वास्तविक समय पर निगरानी 
सभंव हो पाती है। इसके साथ कार््यरत उचित मलू्य दकुान स्वचालन 
प्रणाली आधार प्रमाणीकरण के माध्यम स ेइलके्ट् रॉनिक बिक्री केें द्र 
उपकरणोों का उपयोग करत े हुए लाभार््थथियोों को खाद्यान्न वितरण 
सनुिश्चित करती है। इन प्रणालियोों के लागू होन े के बाद स े 7.81 
लाख स ेअधिक आपूर््तति चालान एवं प्राप्ति रसीदोों का प्रसंस्करण 
किया जा चकुा है तथा 2,070 स ेअधिक उचित मलू्य की दकुानोों 
पर 99.2 प्रतिशत आधार-प्रमाणित वितरण सनुिश्चित किया गया 
है। इससे खाद्यान्न वितरण व्यवस्था मेें पारदर््शशिता और जवाबदेही मेें 
उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

धान खरीद प्रणाली
धान खरीद प्रणाली किसानोों के सत्यापन के लिए राशन कार््ड 

और भू-अभिलखेोों का एकीकरण करती है। यह प्रणाली देय राशि की 
स्वचालित गणना करती है तथा लाभार्थी प्रबधंन प्रणाली के माध्यम 
स ेप्रत्यक्ष लाभ अतंरण के जरिए भुगतान सनुिश्चित करती है। वर््ष 
2021 के खरीफ विपणन सत्र स ेअब तक इस प्रणाली मेें 1.17 लाख 
स ेअधिक किसानोों का पंजीकरण किया जा चकुा है। इसके माध्यम 
स े2.25 लाख मीट््ररिक टन स ेअधिक धान की खरीद की गई है तथा 
446 करोड़ रुपय ेस ेअधिक की राशि सीध ेकिसानोों के बैैंक खातोों 
मेें हस्ततांतरित की गई है।

राजस्व
ई-जिला त्रिपुरा

सवेाप्लस मचं पर विकसित ई-जिला त्रिपरुा नागरिकोों को 
एकीकृत ऑनलाइन पोर््टल के माध्यम स े विभिन्न सरकारी सवेाएँ 
उपलब्ध कराता है। इस मचं पर 16 प्रकार के प्रमाण-पत्ररों एवं 
लाइसेेंसोों के साथ-साथ विधिक मापविज्ञान, गृह (अग्निशमन), 
उद्योग, वन तथा भू-अभिलखे जसै ेविभागोों स ेसंबधंित 21 अतिरिक्त 
लाइसेेंस एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराए जाते हैैं। यह 
प्रणाली राज्य प्राप्ति पोर््टल, इलके्ट् रॉनिक हस्ताक्षर, डिजिलॉकर, 
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राज्ययों से

साझा सवेा केें द्र तथा मानव ससंाधन प्रबधंन प्रणाली के साथ 
एकीकृत है। साथ ही, यह गहृ मतं्रालय के सहयोग स ेब्रू प्रवासियोों के 
पनुर्वास सबंधंी भगुतान का भी प्रबंधन करती है। वर््ष 2015 मेें प्रारभ 
होने के बाद स ेइस पोर््टल पर 8.20 लाख स ेअधिक आवदेन प्राप्त 
हुए हैैं, जिनमेें स े8.12 लाख स ेअधिक आवेदनोों का सफलतापूर््वक 
निस्तारण किया जा चकुा है।

डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण 
कार््यक्रम

डिजिटल इंडिया भू-अभिलखे आधुनिकीकरण कार््यक्रम के 
अतंर््गत राष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्र, त्रिपरुा न े भू-प्रशासन के लिए 
एक समकेित डिजिटल पारिततं्र विकसित किया है। इसमेें ई-जमी 
के माध्यम स े भू-अभिलखे, ऑनलाइन पजंीकरण प्रणाली, राष्ट् रीय 
सामान्य दस्तावजे पजंीकरण प्रणाली तथा वबे-आधारित भू-
मानचित्रण प्रणाली को एकीकृत किया गया है। इन प्रणालियोों न ेभमूि 
पजंीकरण और नामाांतरण की प्रक्रियाओ ंको सरल, पारदर्शी और 
अधिक सलुभ बनाया है। अब तक 4.13 लाख से अधिक दस्तावजेोों 
का ऑनलाइन पजंीकरण, 8.12 लाख स ेअधिक नामाांतरण मामलोों 
का निस्तारण, 13.67 लाख से अधिक अधिकार अभिलखे प्रतियोों 
तथा 2.21 लाख से अधिक प्रमाणित भू-मानचित्ररों का निर््गमन किया 
जा चकुा है।

इलेक्ट् रॉनिक स्टाम्प भंडार
इलके्ट् रॉनिक स्टाम्प भडंार, इलेक्ट् रॉनिक स्टाम्प पत्ररों के सत्यापन, 

उपयोग तथा मिलान के लिए विकसित एक सरुक्षित डिजिटल मचं 
है। यह राष्ट् रीय सामान्य दस्तावजे पजंीकरण प्रणाली, पजंीकरण 
पोर््टल तथा राज्य प्राप्ति पोर््टल के साथ एकीकृत है, जिसस ेस्टाम्प 
शलु्क और इलके्ट् रॉनिक स्टाम्प स े सबंधंित लनेदेन का कुशल 
प्रबधंन सुनिश्चित होता है। वर््ष 2019 स ेअब तक इस प्रणाली के 
माध्यम स े36 लाख स ेअधिक इलके्ट् रॉनिक स्टाम्प का प्रससं्करण 
किया जा चकुा है तथा 436 करोड़ रुपय ेस ेअधिक का स्टाम्प शलु्क 
सगं्रहित किया गया है। इसस े स्टाम्प प्रशासन मेें पारदर््शशिता और 
कार््यकुशलता को उल्लेखनीय बढ़़ावा मिला है।

भू-प्रशासन
ई-जमी

ई-जमी डिजिटल इंडिया भू-अभिलखे आधुनिकीकरण कार््यक्रम 
के अतंर््गत राजस्व विभाग, त्रिपरुा सरकार के लिए विकसित एक 
वबे-आधारित एकल-खिड़की प्रणाली है। यह राज्य की आधिकारिक 
डिजिटल भू-अभिलखे प्रणाली के रूप मेें कार््य करती है और 
पारंपरिक हस्तलिखित अभिलेखोों के स्थान पर सुरक्षित डिजिटल 
कार््यप्रवाह उपलब्ध कराती है। इसके माध्यम स े नागरिकोों को 
डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त अधिकार अभिलखे की प्रतियााँ, ऑनलाइन 
नामाांतरण की स्थिति, भू-मानचित्र का अवलोकन, भखूडं के इतिहास 
का सत्यापन तथा भूमि मापन इकाइयोों के रूपाांतरण जसैी सवुिधाएँ 
ऑनलाइन उपलब्ध हैैं।

राष्ट् रीय स्तर पर एकीकरण
ई-जामी को राजस्व प्रशासन स ेआगे बढ़कर प्रमाणीकृत भमूि 

अभिलखेोों के उपयोग का विस्तार करन े के लिए अनेक राष्ट् रीय 
डिजिटल पहलोों के साथ एकीकृत किया गया है।

•	 एग्रीस्टैक: डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए फार््मप्लॉट आईडी 
सजृन, यनूिफाइड लैैंड एपीआई इंटीग्रेशन तथा भू-स्थानिक डेटा का 
आदान-प्रदान।

•	 पीएम गति शक्ति: अवसरंचना नियोजन को समर््थन देन ेके लिए 
रिकॉर््ड ऑफ राइट्स तथा भू-स्थानिक डेटा का एकीकरण।

•	  आरबीआईएच यनूिफाइड लेेंडिगं इंटरफेस: डिजिटल किसान 
क्रे डिट कार््ड ऋण के लिए भूखडं एवं स्वामित्व का स्वचालित 
सत्यापन, साथ ही दोहरे वित्तपोषण को रोकन ेके लिए फ्लैग-मार््कििं ग 
की सवुिधा।

•	 सीएलयू पोर््टल: भूमि डायवर््जन (यएूस-20) अनरुोधोों का 
ऑनलाइन प्रससं्करण।

सरकारी प्रणालियोों के साथ इंटरऑपरेबिलिटी
विभिन्न विभागोों के बीच निर्बाध सवेा वितरण सनुिश्चित करन ेके 

लिए ई-जामी अनके सरकारी प्लेटफ़़ॉर्ममों के साथ डेटा का आदान-
प्रदान करता है।

•	 उन्नति पोर््टल: भूखडं स्वामित्व सत्यापन, नामाांतरण सवेाएँ, 
राजस्व न्यायालय मामलोों का पंजीकरण, वाद की स्थिति की ट््ररैकि ग 
तथा विलखे संबधंी जानकारी।

•	 नक्शा: शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए भूमि अभिलेख एवं भू-
स्थानिक डेटा का साझा उपयोग।

•	 विभागीय एपीआई: शहरी विकास, डीडब्ल्यूएस, टीएसईसीएल, 
सिविल न्यायालय, ई-डिस्ट्रिक्ट, स्वागतम, सीएससी, जनजातीय 
कल्याण विभाग तथा राजस्व न्यायालयोों के साथ एकीकरण, 
जिससे बिज़नसे रिफॉर्मम्स एक्शन प्लान (BRAP) के अतंर््गत विभिन्न 
पहलोों को समर््थन प्राप्त होता है।

वन अधिकार प्रबंधन
एनआईसी त्रिपुरा न े वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी 

क्रियान्वयन के लिए समर््पपित अनुप्रयोग भी विकसित किए हैैं।

•	 फॉरेस्ट राइट्स: यह मचं वन अधिकार पट्टटों का आधिकारिक 
डेटाबेस सधंारित करता है, जिसमेें भूमि का विवरण, पट्टा निर््गमन 
तथा प्रमाण-पत्र जनरेशन स ेसबंधंित जानकारी शामिल होती है।

•	 मायपट्टा: यह मचं वन अधिकार अधिनियम के अंतर््गत 
अस्वीकृत दावोों का आधिकारिक रिपॉजिटरी है। यह माननीय 
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशोों के अनरुूप वैधानिक रिपोर््टििंग, न्यायिक 
एव ंप्रशासनिक अनपुालन, निगरानी तथा ऐतिहासिक अभिलेखोों के 
पनुर्प्राप्ति कार््य मेें सहायता प्रदान करता है।

गृह एवं न्याय
ई-न्यायालय

ई-न्यायालय प्रकरण सचूना प्रणाली ने त्रिपुरा के सभी 
न्यायालयोों मेें न्यायिक प्रक्रियाओ ं का डिजिटलीकरण किया है। 
इसके माध्यम स ेवादोों की स्थिति, वाद सचूी, न्यायालय के आदेश, 
निर््णय तथा स्वचालित सचूनाएँ ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती हैैं। 
यह प्रणाली राज्य के सभी आठ जिलोों के 16 न्यायालय परिसरोों मेें 
स्थित 82 न्यायालयोों मेें सचंालित है। इसके साथ राष्ट् रीय सवेा एवं 
प्रक्रिया इलके्ट् रॉनिक ट््ररैकि ग प्रणाली, ई-फाइलिगं, ई-भुगतान तथा 
आभासी न्यायालय जसैी सवेाएँ भी एकीकृत हैैं, जिनस ेनागरिकोों 
और वादकारियोों को न्यायिक सवेाएँ अधिक सरलता और सवुिधा 
के साथ उपलब्ध हो रही हैैं। अगस्त 2025 तक इस प्रणाली मेें 1.94 
लाख स ेअधिक वाद पंजीकृत किए जा चकेु थे, जिनमेें स े1.51 लाख 
स ेअधिक का निस्तारण किया जा चकुा है।

ई-अभियोजन
ई-अभियोजन प्रणाली पुलिस और अभियोजन विभाग के 

बीच समन्वय को सदुृढ़ बनाती है। इसके माध्यम स े आरोप-पत्ररों 
की इलके्ट् रॉनिक जााँच, विधिक अभिमत तथा प्रकरणोों की प्रगति 
का डिजिटल प्रबधंन किया जाता है। अपराध एव ंअपराधी ट््ररैकि ग 
नटेवर््क  प्रणाली तथा ई-न्यायालय के साथ एकीकृत यह प्रणाली 
राज्य के सभी आठ जिलोों मेें सचंालित है। डिजिटल कार््यप्रवाह और 
वास्तविक समय मेें सचूना के आदान-प्रदान के माध्यम स े इसने 
अभियोजन प्रबधंन को अधिक प्रभावी बनाया है।

ई-विधि विज्ञान
ई-विधि विज्ञान प्रणाली राज्य की विधि विज्ञान प्रयोगशाला के 

कार्ययों का डिजिटलीकरण करती है। इसके माध्यम स ेप्रकरणोों का 
पंजीकरण, वैज्ञानिक परीक्षण की प्रक्रियाएँ तथा परीक्षण प्रतिवदेन 
तयैार करन ेका कार््य ऑनलाइन संचालित किया जाता है। अगस्त 
2025 तक इस प्रणाली मेें 12,200 स ेअधिक विधि विज्ञान संबधंी 
प्रकरण पंजीकृत किए जा चकेु थे, जिसस ेउनकी प्रभावी निगरानी 
और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हुआ है।

ई-कारागार
ई-कारागार एक क्लाउड-आधारित कारागार प्रबंधन प्रणाली है, 

जिस ेराज्य की सभी 13 जलेोों मेें लाग ू किया गया है। यह प्रणाली 
बदंियोों के प्रबंधन, आगंतकुोों के अनरुोध, शिकायत निवारण तथा 
आपराधिक न्याय प्रणाली स ेजडु़़े विभिन्न संस्थानोों के बीच सचूना 
के आदान-प्रदान को डिजिटल माध्यम स ेसचंालित करती है। इससे 
कारागार प्रशासन अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और दक्ष बना है।

अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली
अतंर-सचंालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली, अपराध एवं 

अपराधी ट््ररैकि ग नेटवर््क  प्रणाली, ई-न्यायालय, ई-कारागार, ई-विधि 
विज्ञान तथा ई-अभियोजन जसैी विभिन्न प्रणालियोों को “एक डेटा, 
एक प्रविष्टि” के सिद्धधांत पर एकीकृत करती है। यह विभिन्न न्यायिक 
एवं काननू प्रवर््तन ससं्थाओ ंके बीच सरुक्षित सचूना आदान-प्रदान 
सनुिश्चित करती है, जिससे दोहराव समाप्त होता है, विभागीय 
समन्वय बहेतर होता है तथा सपूंर््ण आपराधिक न्याय प्रक्रिया मेें 
तथ्य-आधारित निर््णय लने ेमेें सहायता मिलती है।

आव्रजन, वीज़़ा एवं विदेशी पंजीकरण एवं 
ट््ररैकि ग प्रणाली

राष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्र, त्रिपरुा राज्य केें द्र, गहृ मतं्रालय 
की महत्त्वपूर््ण मिशन मोड परियोजना आव्रजन, वीज़़ा एव ं विदेशी 
पंजीकरण एवं ट््ररैकि ग प्रणाली के सचंालन मेें भी सहयोग प्रदान 

चित्र 3.7 : क्षेत्रीय टेक सक्षम कार््यशाला के दौरान त्रिपुरा के मखु्य 
सचिव द्वारा मखु्य वक्तव्य दिया गया
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राज्ययों से

अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

राज्य सचूना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी त्रिपरुा राज्य केें द्र
ब्लॉक–4, ततृीय तल, नया सचिवालय भवन,  न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स
खजेरुबागान, अगरतला,  त्रिपरुा – 799010
ईमले: sio-trpr@nic.in, फ़़ोन: 0381-2414053

करता है। इस प्रणाली के माध्यम से विदेशी नागरिकोों का ऑनलाइन 

पजंीकरण, विदेशी क्षेत्रीय पजंीकरण कार्यालय की सवेाएँ, ससं्थागत 

एस-फॉर््म एव ंसी-फॉर््म, ऑनलाइन नागरिकता आवदेन, राष्ट् रीयता 

सत्यापन, वीज़़ा सरुक्षा अनुमति तथा श्री करतारपुर साहिब तीर््थयात्रा 

पजंीकरण जसैी अनेक सवेाएँ डिजिटल माध्यम स ेउपलब्ध कराई 

जाती हैैं।

शिक्षा
ई-परामर््श

ई-परामर््श प्रणाली औद्योगिक प्रशिक्षण ससं्थानोों, डिप्लोमा 

पाठ्यक्रमोों, सयंकु्त प्रवशे परीक्षाओ,ं नर््सििंग तथा स्नातक एवं 

स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमोों मेें प्रवशे के लिए एकीकृत 

ऑनलाइन मचं उपलब्ध कराती है। यह प्रणाली अभ्यर्थी पजंीकरण, 

शलु्क भगुतान, मरेिट सचूी तयैार करन,े परामर््श प्रक्रिया तथा सीट 

आवटंन सहित संपरू््ण प्रवशे प्रक्रिया का डिजिटल प्रबधंन करती है। 

इसके माध्यम स ेअब तक लगभग 5,000 ससं्थानोों मेें 1.10 लाख से 

अधिक अभ्यर््थथियोों के प्रवशे सफलतापूर््वक संपन्न किए जा चकेु हैैं।

राष्ट् रीय छात्रवृत्ति पोर््टल
राष्ट् रीय छात्रवतृ्ति पोर््टल केें द्रीय क्षेत्र, केें द्र प्रायोजित तथा राज्य 

सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओ ंके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक 

समग्र डिजिटल मचं उपलब्ध कराता है। यह आवदेन प्राप्त करन,े 

सत्यापन, अनमुोदन तथा छात्रवतृ्ति वितरण की सपूंर््ण प्रक्रिया को 

डिजिटल बनाता है। साथ ही, एकीकृत प्रबधंन सचूना प्रणाली के 

माध्यम स ेयोजनाओ ंकी प्रभावी निगरानी भी सनुिश्चित करता है। 

वित्तीय वर््ष 2024-25 के दौरान इस पोर््टल पर 1.36 लाख स ेअधिक 

छात्रवृत्ति आवदेनोों का प्रससं्करण किया गया तथा 61.52 करोड़ 

रुपय ेकी छात्रवृत्ति वितरित की गई।

ई-ग्रंथालय
ई-ग्रंथालय एक क्लाउड-आधारित समेकित पसु्तकालय प्रबधंन 

प्रणाली है, जो सचूीकरण, पसु्तक निर््गमन एव ं वापसी, डिजिटल 

पसु्तकालय सेवाओ ं तथा ऑनलाइन सार््वजनिक अभिगम सूची 

जसैी सवुिधाएँ उपलब्ध कराती है। यह प्रणाली त्रिपरुा के 70 से 

अधिक पसु्तकालयोों मेें लाग ूकी जा चकुी है, जिसस ेपसु्तकालय 

ससंाधनोों और डिजिटल ज्ञान सामग्री तक नागरिकोों की पहँुच 

अधिक सरल और प्रभावी हुई है।

नेटवर््क  एवं अवसंरचना सेवाएँ
एनआईसी त्रिपरुा राज्य केें द्र न े एक सदुृढ़, सरुक्षित और 

विश्वसनीय डिजिटल अवसरंचना विकसित की है, जो राज्य के 

डिजिटल सशुासन पारिततं्र की आधारशिला है। राष्ट् रीय सचूना विज्ञान 

केें द्र नटेवर््क , राष्ट् रीय ज्ञान नटेवर््क , त्रिपरुा राज्य व्यापक क्षेत्र नटेवर््क  

तथा अगरतला नगर क्षेत्र नटेवर््क  के माध्यम स े विभिन्न सरकारी 

विभागोों, शकै्षणिक ससं्थानोों तथा अन्य महत्त्वपरू््ण सार््वजनिक 

ससं्थानोों को निर्बाध नटेवर््क  सपंर््क  उपलब्ध कराया जा रहा है। 

वर््तमान मेें यह नटेवर््क  लगभग 250 राष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्र 

नटेवर््क  उपयोगकर्ताओ,ं 6,000 राष्ट् रीय ज्ञान नटेवर््क  उपयोगकर्ताओ,ं 

8,000 त्रिपरुा राज्य व्यापक क्षेत्र नटेवर््क  उपयोगकर्ताओ ं तथा 

4,100 स े अधिक अगरतला नगर क्षेत्र नटेवर््क  उपयोगकर्ताओ ं

को सवेाएँ प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, त्रिपरुा सचिवालय, 

उच्च न्यायालय, विधानसभा, राजभवन तथा अन्य प्रमखु सरकारी 

कार्यालयोों को भी समर््पपित नटेवर््क  सपंर््क  उपलब्ध कराया गया है।

राज्य के सभी आठ जिलोों को एक गीगाबिट प्रति सकंेड क्षमता 
वाल ेप्राथमिक नटेवर््क  तथा अलग इंटरनटे सवेा प्रदाता के माध्यम 
स ेसमान क्षमता वाल ेवैकल्पिक नटेवर््क  स ेजोड़़ा गया है, जिससे 
सवेाओ ंकी निरतर उपलब्धता और व्यवधान की स्थिति मेें भी निर्बाध 
सचंालन सनुिश्चित होता है। राष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्र, त्रिपुरा राज्य 
केें द्र मिनी डाटा सेेंटर, राज्य डाटा सेेंटर, कंटेनर डाटा सेेंटर तथा राष्ट् रीय 
डाटा सेेंटर के माध्यम से 42 महत्त्वपूर््ण वेब अनपु्रयोगोों की सुरक्षित 
और विश्वसनीय होस््टििंग भी उपलब्ध कराता है। साइबर सुरक्षा को 
और अधिक सदुृढ़ बनान ेके लिए एंडपॉइंट सचूीकरण तथा इंटरनटे 
प्रोटोकॉल पता प्रबंधन को राष्ट् रीय इंटरनटे प्रोटोकॉल पता प्रबंधन 
पोर््टल के माध्यम से सशक्त किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, राज्य मेें वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं का व्यापक नटेवर््क  
भी संचालित किया जा रहा है, जिसमेें राज्य मखु्यालय तथा सभी 
जिला मखु्यालयोों सहित 36 पंजीकृत स्टूडियो शामिल हैैं। इस 
नटेवर््क  के माध्यम स ेप्रतिवर््ष लगभग 1,600 वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं 
सत्र आयोजित किए जाते हैैं, जो प्रशासनिक कार्ययों, शासन, प्रशिक्षण 
तथा विभिन्न विभागोों के बीच समन्वय को सदुृढ़ बनाने मेें महत्त्वपूर््ण 
भमूिका निभाते हैैं।

विकासाधीन अनुप्रयोग
त्रिपुरा के डिजिटल गवर्ननेंस इकोसिस्टम को और अधिक सदुृढ़ 

बनाने के लिए निम्नलिखित पहलेें वर््तमान मेें विकासाधीन हैैं:

•	 वामिस और ई-प्रोक्योरमेेंट पोर््टल के बीच द्वि-दिशात्मक 
इंटीग्रेशन, ताकि टेेंडर बीओक्यू विवरण एवं चयनित बोलीदाता की 
दरोों का निर्बाध आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जा सके।

•	 ई-वेेंडर पोर््टल – ठेकेदारोों के सपूंर््ण जीवनचक्र के एंड-टू-एंड 
प्रबधंन के लिए एक व्यापक डिजिटल प्लेटफ़़ॉर््म, जिसमेें निम्नलिखित 
सवुिधाएँ उपलब्ध हैैं:

•	 पनै, जीएसटी-आईआरपी तथा बैैंक अकाउंट एपीआई 
इंटीग्रेशन के माध्यम से ऑनलाइन ठेकेदार पजंीकरण एवं 
सत्यापन

•	 सरुक्षित एवं पेपरलसे बैैंक गारंटी प्रोसेसिगं के लिए 
एन.ई.एस.एल इंटीग्रेशन के साथ इलके्ट् रॉनिक बैैंक गारंटी का 
निर्माण

•	 ऑनलाइन साइनिगं एवं सरुक्षित अभिलेखीकरण के साथ 
डिजिटल एग्रीमेेंट प्रबधंन

•	 कार््य एवं आपूर््तति आदेश प्रबधंन के लिए जपेनिक के साथ 

इंटीग्रेशन, जिससे ठेकेदार अपन े आवटंित आदेश ऑनलाइन 
देख सकेें

•	 ऑनलाइन इनवॉइस जनरेशन, बिल सबमिशन तथा बिल 
की स्थिति की रियल-टाइम ट््ररैकि ग

•	 टेेंडर आमंत्रित करन ेवाल ेप्राधिकरणोों द्वारा लटेर ऑफ इंटेेंट 
तयैार करन ेएवं एग्रीमेेंट प्रबधंन के लिए विभागीय वर््क फ़़्ललो

उपलब्धियााँ
लाभार्थी प्रबधंन प्रणाली को डिजिटल सुशासन तथा प्रत्यक्ष 

लाभ अतंरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनान े मेें उल्लेखनीय 
योगदान के लिए व्यापक राष्ट् रीय स्तर पर सराहना प्राप्त हुई है। इस 
प्रणाली को वर््ष 2021-22 का मखु्यमतं्री सिविल सवेा पुरस्कार, 
वर््ष 2024 का 15वााँ राष्ट् रीय डिजिटल परिवर््तन परुस्कार तथा वर््ष 
2025 का ईटी गवर््नमेेंट डिजिटेक परुस्कार प्रदान किया गया। ये 
सम्मान जनकल्याणकारी योजनाओ ंके पारदर्शी, दक्ष और व्यापक 
क्रियान्वयन मेें इस प्रणाली की महत्वपरू््ण भमूिका को रेखाांकित 
करत ेहैैं।

अग्रिम राह
एनआईसी त्रिपुरा न ेपरस्पर कार््यक्षम (इंटरऑपरेबल) प्लेटफ़़ॉर््म 

तथा सदुृढ़ आईसीटी अवसरंचना के माध्यम से प्रमुख क्षेत्ररों को आपस 
मेें जोड़कर एकीकृत डिजिटल गवर्ननेंस की मजबतू नीींव तयैार की है। 
इस आधार को और सशक्त बनात ेहुए अब डेटा-सचंालित गवर्ननेंस 
को बढ़़ावा देन,े नागरिक-केें द्रित डिजिटल सवेाओ ंका विस्तार करने 
तथा विभिन्न सरकारी प्रणालियोों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को 
और सदुृढ़ करन ेपर विशषे ध्यान दिया जाएगा। सरुक्षित डिजिटल 
अवसरंचना, पेपरलसे प्रशासन तथा उभरती प्रौद्योगिकियोों पर निरतर 
बल देत ेहुए एनआईसी त्रिपुरा राज्य सरकार को पारदर्शी, दक्ष एवं 
सलुभ सार््वजनिक सवेाएँ उपलब्ध करान ेमेें अपना सहयोग जारी 
रखगेा तथा डिजिटल इंडिया के विज़न को आगे बढ़़ान ेमेें महत्वपरू््ण 
भूमिका निभाता रहेगा।

चित्र 3.8 : क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान माननीय केें द्रीय गहृ मतं्री श्री अमित शाह
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संपादित : जॉयस आर. अमृतराज

नवोन्मेषी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी समाधानोों के 
माध्यम से डिजिटल सुशासन को गति

आ ं  ध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग मेें स्थित चित्तूर एक 
महत्वपरू््ण प्रशासनिक एव ं तीर््थस्थल जिला है, 
जिसकी सीमाएँ तमिलनाडु एव ं कर्नाटक से 

लगती हैैं। एनआईसी चित्तूर ई-शासन मचंोों के कार्यान्वयन, नवाचारी 
डिजिटल समाधानोों के विकास तथा प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाओ ं
की उपलब्धता के माध्यम स ेजिला प्रशासन को सचूना एव ंसचंार 
प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सहायता प्रदान करता है। इसकी विभिन्न 
पहलोों ने चित्तूर एव ंतिरुपति जिलोों मेें प्रशासनिक दक्षता, पारदर््शशिता 
एव ंनागरिक-केें द्रित शासन को सशक्त बनाया है।है।

जिले मेें आईसीटी पहलेें
तिरुमला नागरिक सत्यापन एवं निगरानी 
प्रणाली (टी.सी.वी.एस.एस)
https://tcvss.ap.gov.in

तिरुमला मेें सरुक्षा प्रबधंन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 
एनआईसी चित्तूर ने पलुिस विभाग के लिए तिरुमला नागरिक 
सत्यापन एव ं निगरानी प्रणाली (टी.सी.वी.एस.एस) विकसित की 
है। यह मचं तिरुमला मेें निवास करने अथवा कार््यरत व्यक्तियोों एवं 
प्रतिष्ठानोों, जसै ेहोटल, मठ, दकुानेें, सवेा प्रदाता, श्रमिक तथा स्थानीय 
निवासियोों का सत्यापित डेटाबेस सधंारित करता है।

टी.सी.वी.एस.एस एक केें द्रीकृत एव ं प्रमाणीकरण-आधारित 
सचूना भडंार के माध्यम स ेवास्तविक समय मेें सत्यापन, निगरानी 
एव ंपर््यवेक्षण की सवुिधा प्रदान करता है। इसके एकीकृत डैशबोर््ड 
निवारक पलुिसिगं, भीड़ प्रबधंन, विशिष्ट अतिविशिष्ट व्यक्ति (वी.
वी.आई.पी) सरुक्षा तथा अन्य काननू-प्रवर््तन गतिविधियोों के लिए 
उपयोगी विश्लेषणात्मक जानकारी उपलब्ध कराते हैैं, जिसस ेबहेतर 
निर््णय-निर्माण सभंव हो पाता है।

इस मचं ने सत्यापन प्रक्रियाओ ं को अधिक प्रभावी बनाया है, 
सरुक्षा प्रबधंन को सुदृढ़ किया है तथा व्यक्तियोों की त्वरित पहचान 
एव ंसत्यापन के माध्यम से परिस्थितिजन्य जागरूकता को बढ़़ाया है।

प्रभाव

•	 तिरुमला के प्रतिष्ठानोों, श्रमिकोों एवं निवासियोों का सत्यापित 
डेटाबेस

ऑनलाइन निगरानी एव ंअनुश्रवण की सवुिधा प्रदान करती है। यह 
मचं इलेक्ट् रॉनिक फाइल सचंलन, वास्तविक समय स्थिति अद्यतन 
तथा एकीकृत डैशबोर््ड के माध्यम स े केें द्रीकृत निगरानी सुनिश्चित 
करता है।

प्रशासनिक स्तरोों पर लंबित मामलोों की स्पष्ट दृश्यता उपलब्ध 
कराकर एफपीएमएस ने पारदर््शशिता, जवाबदेही एव ं निर््णय-निर्माण 

चित्तूर, आंध्र प्रदेश

•	 वास्तविक समय मेें सत्यापन एवं निगरानी

•	 निगरानी एवं निवारक पुलिसिगं को मजबूती

•	 वीवीआईपी सुरक्षा प्रबंधन मेें बेहतर सहयोग

•	 डैशबोर््ड एवं प्रतिवेदनोों के माध्यम से डेटा-आधारित निर््णय-
निर्माण

•	 व्यक्तियोों की त्वरित पहचान एवं सत्यापन

फाइल लंबितता निगरानी प्रणाली (एफ.
पी.एम.एस)

एनआईसी चित्तूर द्वारा विकसित एफ.पी.एम.एस विभिन्न विभागोों 
एव ं क्षेत्रीय कार्यालयोों मेें लबंित फाइलोों तथा प्रशासनिक मदु्ददों की 

एनआईसी चित्तूर, तिरुमला 

नागरिक सत्यापन एवं निगरानी 

प्रणाली (टी.सी.वी.एस.एस) तथा 

फाइल लंबितता निगरानी प्रणाली 

(एफ.पी.एम.एस) जैसे नवाचारी 

समाधानोों के माध्यम से डिजिटल 

सुशासन को सुदृढ़ कर रहा है। साथ 

ही, यह ई-ऑफिस, आईरैड/ईडार, 

ई-हॉस्पिटल, आर.टी.आई.एम.

आई.एस तथा वेबलैैंड जैसी प्रमुख 

राष्ट् रीय एवं राज्य स्तरीय ई-शासन 

पहलोों के कार्यान्वयन मेें भी सहयोग 

प्रदान कर रहा है। इन प्रौद्योगिकी-

आधारित हस्तक्षेपोों ने चित्तूर एवं 

तिरुपति जिलोों मेें प्रशासनिक दक्षता, 

पारदर््शशिता तथा नागरिक सेवाओ ंकी 

गुणवत्ता को उल्लेखनीय रूप से 

बढ़़ाया है।

वेेंकटेश्वर राव नक्का 
वैज्ञानिक-डी एवं डीआईओ
venkat.rao@nic.in

जिला से

श्री सुमित कुमार, आईएएस 
जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट् रेट, चित्तूर

मुझे यह दर््ज करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो 
रही है कि एनआईसी चित्तूर जिला केें द्र द्वारा 
जिला प्रशासन को उत्कृ ष्ट आईसीटी सहायता 

सेवाएँ प्रदान की जा रही हैैं। जिला आधिकारिक 
पोर््टल के विकास एवं अनुरक्षण, स्थानीय एवं आम 
चुनावोों मेें निरंतर सहयोग, विभिन्न केन्द्रीय एवं राष्ट् रीय 
परियोजनाओ ंतथा साइबर सुरक्षा के क्षेत्र मेें जिला 
एनआईसी टीम का योगदान सराहनीय है। जिले 
मेें ई-शासन पहलोों को सफल बनाने मेें एनआईसी 
चित्तूर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर््ण रही है।

को बेहतर बनाया है। इस अनुप्रयोग की सफलता के परिणामस्वरूप 
इस ेग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम (जी.वी.एम.सी), विशाखापत्तनम 
तथा कृष्णा जिल ेसहित अन्य क्षेत्ररों मेें भी अपनाया गया है।

प्रभाव

•	 लंबित फाइलोों एवं प्रशासनिक मामलोों की ऑनलाइन निगरानी

•	 पारदर््शशिता एवं जवाबदेही मेें वृद्धि

•	 वास्तविक समय स्थिति अनुश्रवण एवं प्रतिवेदन

•	 प्रशासनिक समीक्षा हेतु केें द्रीकृत डैशबोर््ड

•	 शिकायतोों एवं विभागीय गतिविधियोों की बेहतर निगरानी
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•	 अन्य जिलोों एवं स्थानीय निकायोों मेें सफल पुनरावृत्ति

जिला वेबसाइटेें एवं डिजिटल मंच
एनआईसी चित्तूर, चित्तूर एव ं तिरुपति जिलोों, जिला पलुिस 

विभागोों तथा विस्तार प्रशिक्षण केें द्र (ईटीसी), श्रीकालहस्ती की 

आधिकारिक वबेसाइटोों का प्रबधंन करता है। ये मंच सरकारी 

सवेाओ,ं सार््वजनिक सचूनाओ,ं नागरिक सेवाओ,ं प्रशिक्षण संसाधनोों 

तथा विभागीय अद्यतनोों तक सहज पहँुच प्रदान करते हैैं, जिससे 

पारदर््शशिता, डिजिटल पहँुच एवं नागरिक सहभागिता को बढ़़ावा 

मिलता है।

जिले की अन्य प्रमुख पहलेें
आईरैड/ ईडार

एनआईसी चित्तूर हितधारकोों के प्रशिक्षण एव ं तकनीकी 

सहायता के माध्यम स ेआईरैड तथा ईडार प्रणालियोों के कार्यान्वयन 

मेें सहयोग प्रदान करता है। ये प्रणालियााँ सड़क दरु््घटनाओ ं की 

डिजिटल रिपोर््टििंग, विश्लेषण एव ं सड़क सरुक्षा प्रबधंन को सदुृढ़ 

करती हैैं।

नेक्स्टजेन ई-हॉस्पिटल
नके्स्टजेन ई-हॉस्पिटल को चित्तूर एव ंतिरुपति जिलोों के प्रमखु 

सरकारी स्वास्थ्य ससं्थानोों मेें लाग ू किया गया है। यह प्रणाली 

रोगी पजंीकरण, चिकित्सीय सेवाओ ं तथा इलेक्ट् रॉनिक स्वास्थ्य 

अभिलेखोों के डिजिटल प्रबधंन को सक्षम बनाकर स्वास्थ्य सवेाओ ं

की गणुवत्ता मेें सधुार करती है।

वेबलैैंड
एनआईसी चित्तूर, आधं्र प्रदेश की डिजिटल भू-अभिलेख प्रबधंन 

प्रणाली वबेलैैंड के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह 

राजस्व कार्यालयोों मेें पारदर्शी एव ंदक्ष भमूि प्रशासन सनुिश्चित करने 

मेें सहायक है।

आर.टी.आई.एम.आई.एस
एनआईसी चित्तूर, सचूना का अधिकार (आरटीआई) आवदेनोों, 

अपीलोों एव ंशिकायतोों के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण तथा निस्तारण 

हेत ु आर.टी.आई.एम.आई.एस के कार्यान्वयन मेें सहयोग प्रदान 

करता है, जिससे पारदर््शशिता एव ंनागरिकोों की सूचना तक पहँुच मेें 

सधुार हुआ है।

ई-ऑफिस
एनआईसी चित्तूर न े153 राज्य एव ंकेें द्रीय सरकारी कार्यालयोों मेें 

ई-ऑफिस लागू किया है, जिसके माध्यम से 4.47 लाख से अधिक 

ई-फाइलेें तथा 5.69 लाख स ेअधिक इलके्ट् रॉनिक रसीदेें ससंाधित 

की जा चकुी हैैं। इस मचं न ेकार््यप्रवाह को सवु्यवस्थित किया है, 

कागजरहित प्रशासन को बढ़़ावा दिया है तथा प्रशासनिक दक्षता 

मेें वदृ्धि की है।

नेटवर््क  एवं ई-मेल सेवाएँ
एनआईसी चित्तूर सरकारी विभागोों को नटेवर््क , ई-मेल एवं 

वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं सेवाएँ उपलब्ध कराता है, जिसस े विश्वसनीय 

डिजिटल सचंार तथा निर्बाध आईसीटी संचालन सुनिश्चित होता है।

महत्वपूर््ण आयोजन एवं जन-
जागरूकता गतिविधियााँ

एनआईसी चित्तूर कार््यशालाओ,ं प्रशिक्षण कार््यक्रमोों एवं जन-

जागरूकता अभियानोों के माध्यम स ेसाइबर सरुक्षा जागरूकता एवं 

डिजिटल साक्षरता को सक्रिय रूप स ेबढ़़ावा देता है। सरुक्षित इंटरनटे 

दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित जागरूकता कार््यक्रम मेें 

सरुक्षित इंटरनेट उपयोग, साइबर स्वच्छता, ऑनलाइन धोखाधड़़ी से 

बचाव तथा कृत्रिम बदु्धिमत्ता जसैी उभरती प्रौद्योगिकियोों के जिम्मेदार 

उपयोग पर विशेष बल दिया गया।

अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

जिला सचूना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी चित्तूर जिला केें द्र 
द्वितीय तल, न्यू कलेक्टरेट 
चित्तूर जिला, आधं्र प्रदेश – 517001
ई-मले: dio-chi@nic.in, फ़़ोन: 08572-242666

जिला केें द्र राष्ट् रीय, राज्य एवं जिला स्तरीय आयोजनोों के लिए 
वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं, नटेवर््क  कनेक्टिविटी एव ं सचूना प्रौद्योगिकी 
अवसरंचना उपलब्ध कराकर तकनीकी सहायता भी प्रदान करता 
है। एनआईसी चित्तूर नियमित रूप से प्रशासनिक बठैकोों, सम्मेलनोों 
एवं उच्च स्तरीय दौरोों मेें सहयोग देता है, जिससे विभिन्न सरकारी 
विभागोों के बीच निर्बाध डिजिटल समन्वय सनुिश्चित होता है।

सम्मान एवं उपलब्धियााँ
एनआईसी चित्तूर द्वारा प्रदान की जा रही आईसीटी सहायता 

सवेाओ ं को जिला प्रशासन एवं विभिन्न सरकारी विभागोों द्वारा 
व्यापक रूप से सराहा गया है। डिजिटल सशुासन एवं ई-शासन 
पहलोों के सफल कार्यान्वयन मेें योगदान के लिए जिला केें द्र 
तथा उसके अधिकारियोों को राज्य एवं जिला स्तरीय कार््यक्रमोों मेें 
प्रशस्ति-पत्र एवं सम्मान प्रदान किए गए हैैं।

आगे की राह
राष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्र (एनआईसी), चित्तूर, अभिनव 

स्थानीय आईसीटी समाधानोों के विकास तथा राज्य एवं केें द्र सरकार 
के विद्यमान डिजिटल प्लेटफ़़ॉर्ममों को निरंतर तकनीकी सहयोग 
प्रदान करते हुए डिजिटल सुशासन को सदुृढ़ बनान ेके लिए प्रतिबद्ध 
है। भविष्य मेें, प्रचलित विधिक एवं गोपनीयता सबंधंी प्रावधानोों 
के अधीन टी.सी.वी.एस.एस को सी.सी.टी.एन.एस के माध्यम 
स े आपराधिक अभिलखे सत्यापन, आई.सी.जे.एस के माध्यम 
स ेन्यायालयीन प्रकरणोों की जानकारी, वाहन एव ंचालक सबंधंी 
विवरण हेत ुवाहन एवं सारथी तथा अन्य अधिकृत सरकारी डेटाबेसोों 
के साथ एकीकृत कर और अधिक सक्षम बनाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, प्रणाली मेें नागरिक सत्यापन, आगतंकु प्रबधंन 
तथा तिरुमला के पवित्र नगर मेें कार््यरत, सवेाएँ प्रदान करन ेवाले 
अथवा निवास करने वाले व्यक्तियोों की सार््वजनिक सुरक्षा को सदुृढ़ 
करन ेके उद्देश्य स ेमोबाइल अनुप्रयोग भी शामिल किए जाएंगे।

चित्र 4.1 : आईरैड/ ईडार और पीएम राहत योजना पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया

श्री एल. सुब्बारायुडु, आईपीएस 
पुलिस अधीक्षक, तिरुपति जिला

तिरुमला मेें ‘तिरुमला नागरिक सत्यापन 
प्रणाली (टी.सी.वी.एस)’ के विकास एवं 
अनुरक्षण मेें एनआईसी चित्तूर जिला केें द्र 

द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य सहयोग की हम हृदय 
से सराहना करते हैैं। इस अनुप्रयोग ने तिरुमला के 
निवासियोों, श्रमिकोों एवं दकुानदारोों के सत्यापन एवं 
निगरानी को अत्यधिक सुदृढ़ बनाया है। साथ ही 
अपराधियोों, फरार आरोपियोों एवं लापता व्यक्तियोों 
की पहचान मेें भी यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ 
है। श्रीवारी ब्रह्मोत्सवम् एवं वैकुण्ठ एकादशी जैसे 
प्रमुख आयोजनोों के दौरान एनआईसी टीम द्वारा 
प्रदान की गई निरंतर तकनीकी सहायता विशेष रूप 
से प्रशंसनीय है। तिरुमला मेें सुरक्षा एवं ई-शासन 
को सुदृढ़ करने मेें उनके योगदान के लिए हम 
उनका हार््ददिक अभिनंदन करते हैैं।
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जिला से

संपादित : लाल बहादरु सिहं

आईसीटी के माध्यम से जमीनी स्तर के सुशासन को सशक्त बनाना

केें   द्रपाड़़ा जिला सचूना एव ं सचंार प्रौद्योगिकी 
(आईसीटी) को रणनीतिक रूप से अपनाकर अपने 
डिजिटल प्रशासनिक ततं्र को निरंतर सदुृढ़ कर रहा 

है। इस परिवर््तन के केें द्र मेें एनआईसी जिला केें द्र, केें द्रपाड़़ा है, 
जो राष्ट् रीय और राज्य स्तरीय ई-गवर्ननेंस प्लेटफॉर्ममों के कार्यान्वयन, 
आईसीटी अवसरंचना को मजबतू करन,े साइबर सरुक्षा सबंधंी 
मार््गदर््शन प्रदान करन े तथा विभिन्न सरकारी विभागोों मेें डिजिटल 
प्रौद्योगिकियोों के प्रभावी उपयोग को सक्षम बनाकर जिल े की 
तकनीकी रीढ़ के रूप मेें कार््य कर रहा है।

आधार-सक्षम उपस्थिति प्रणालियोों और जीआईएस-आधारित 
निर््णय-सहायक उपकरणोों से लकेर मोबाइल अनपु्रयोगोों, डिजिटल 
सवेा वितरण प्लेटफॉर्ममों और रीयल-टाइम निगरानी समाधानोों तक, 
एनआईसी केें द्रपाड़़ा प्रशासन मेें प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचार को 
बढ़़ावा दे रहा है। निरंतर तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और 
नागरिक-केें द्रित डिजिटल समाधानोों के विकास के माध्यम स ेजिला 
केें द्र न ेपारदर््शशिता, परिचालन दक्षता, डेटा-आधारित निर््णय-निर्माण 
तथा सेवा वितरण मेें सधुार करन ेमेें सहायता की है, जिसस ेअधिक 
उत्तरदायी और प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रशासन को बढ़़ावा मिला है।

जिले मेें आईसीटी पहलेें
आधार सक्षम बायोमेट््ररिक उपस्थिति प्रणाली 
(ए.ई.बी.ए.एस)

कलके्टर एव ं जिला मजिस्ट् रेट, केें द्रपाड़़ा के मार््गदर््शन मेें, 
एनआईसी केें द्रपाड़़ा न ेजनवरी 2026 मेें सभी तहसीलोों और ब्लॉकोों 
मेें आधार सक्षम बायोमटे््ररिक उपस्थिति प्रणाली (ए.ई.बी.ए.एस) लागू 
की। वर््तमान मेें यह प्रणाली 32 प्रशासनिक इकाइयोों के अतंर््गत 714 
कार्यालयोों को कवर करती है, जिनमेें तहसीलेें, ब्लॉक, अस्पताल, 
सामदुायिक स्वास्थ्य केें द्र और आपातकालीन सचंालन केें द्र शामिल 
हैैं।

ए.ई.बी.ए.एस रीयल-टाइम उपस्थिति निगरानी, बायोमेट््ररिक 
एव ंमोबाइल-आधारित उपस्थिति अकंन, जियो-टैग््ड भ्रमण प्रबधंन, 
डैशबोर््ड तथा केें द्रीकृत रिपोर््टििंग जसैी सवुिधाएँ प्रदान करता है। 

पोर््टल विकसित किया। यह प्लेटफॉर््म रिक्तियोों के प्रबधंन, वरीयता 
प्रस्तुतिकरण, आवंटन तथा पदस्थापन आदेशोों के सजृन की प्रक्रिया 
को सवु्यवस्थित करता है, जिससे पारदर््शशिता, निष्पक्षता और 
समयबद्ध निर््णय-निर्माण को बढ़़ावा मिलता है। अब तक 150 से 
अधिक स्थानाांतरण एवं पदस्थापन मामलोों का निपटान इस पोर््टल 
के माध्यम स ेकिया जा चकुा है।

ई-डार और पीएम राहत
एनआईसी केें द्रपाड़़ा इलके्ट् रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेेंट रिपोर््ट (ई-

डार) प्लेटफॉर््म के कार्यान्वयन मेें सहयोग प्रदान करता है, जिससे 
सड़क दरु््घटना मामलोों की डिजिटल प्रोससेिगं और सबंधंित विभागोों 
के बीच बहेतर समन्वय सनुिश्चित होता है। जिला केें द्र पीएम राहत के 
लिए भी तकनीकी सहायता प्रदान करता है, जिसस ेदरु््घटना-सबंधंी 
सहायता और दस्तावेजीकरण अधिक प्रभावी ढंग स ेसचंालित हो 
सके।

निर्वाचन आईसीटी सहायता
एनआईसी केें द्रपाड़़ा निर्वाचन के दौरान एंड-टू-एंड आईसीटी 

सहायता प्रदान करता है, जिसमेें अनुप्रयोग प्रबधंन, डेटा तयैारी, 
कार््ममिक एवं ईवीएम रैैंडमाइजशेन, तकनीकी प्रशिक्षण और सचंार 
सहायता शामिल हैैं। य ेसेवाएँ पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-संचालित और 
दक्ष निर्वाचन प्रक्रियाओ ंको सनुिश्चित करती हैैं।

राजस्व, भूमि, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक 
सेवाएँ

एनआईसी केें द्रपाड़़ा भमूि अभिलखे, राजस्व प्रशासन, प्रमाण-
पत्र, शिकायत निवारण, आपदा सहायता तथा नागरिक सवेा वितरण 
स ेसबंंधित प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्ममों को तकनीकी सहयोग प्रदान 
करता है। जिला केें द्र डी.ए.एम.पी.एस तथा ई-कोर््ट सवेाओ ं जसैे 
अनपु्रयोगोों के लिए तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और समस्या 
निवारण भी उपलब्ध कराता है, जिसस ेउनका प्रभावी उपयोग और 
बहेतर सार््वजनिक सवेा वितरण सनुिश्चित होता है।

खुदरा मदिरा दकुानोों हेतु ई-लॉटरी
आबकारी वर््ष 2026–27 के लिए आई.एम.एफ.एल “ऑफ” 

दकुानोों तथा देशी मदिरा दकुानोों के निपटान हेत ु ई-लॉटरी का 
आयोजन जिला परिषद, केें द्रपाड़़ा के सम्मेलन कक्ष मेें किया गया।

एनआईसी केें द्रपाड़़ा के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी न ेजाांच 
समिति और लॉटरी समिति दोनोों के सदस्य के रूप मेें महत्वपरू््ण 
भमूिका निभाई। उन्हहोंने आवेदन एव ं दस्तावजेोों के सत्यापन, 
आईसीटी अवसरंचना व्यवस्था, लॉटरी विजतेाओ ंकी कंप्यूटरीकृत 
प्रविष्टि, अस्थायी विजतेा प्रमाण-पत्ररों के सजृन तथा प्रक्रिया के सभी 
तकनीकी पहलुओ ंमेें सहयोग प्रदान किया।

केें द्रपाड़़ा, ओडिशा

2,000 स ेअधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओ ंके साथ इस प्लेटफॉर््म 
न ेअप्रैल–मई 2026 के दौरान 80 प्रतिशत स ेअधिक उपस्थिति 
अनपुालन दर््ज किया, जिसस ेसरकारी कार््यप्रणाली मेें जवाबदेही, 
समयपालन और पारदर््शशिता को बल मिला।

जनगणना एवं कृषि जनगणना सहायता
एनआईसी केें द्रपाड़़ा न े जनसखं्या एवं गहृ जनगणना तथा 

कृषि जनगणना गतिविधियोों के लिए तकनीकी और समन्वयात्मक 
सहायता प्रदान की। जिला सचूना विज्ञान अधिकारी न ेमास्टर ट््ररे नर-
कम-अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी के रूप मेें कार््य करते 
हुए प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और डिजिटल प्रक्रियाओ ंके संचालन 
का नतेतृ्व किया। तकनीकी सहायता, क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग तथा 
गणनाकारोों और पर््यवेक्षकोों की समस्याओ ंके समाधान के माध्यम 
स ेएनआईसी न ेसटीक डेटा संग्रह, बहेतर समन्वय और जनगणना 
कार्ययों के समयबद्ध निष्पादन को सनुिश्चित करन ेमेें योगदान दिया।

स्थानाांतरण एवं पदस्थापन हेतु ई-काउंसलिगं 
प्रणाली

एनआईसी केें द्रपाड़़ा न े कर््मचारियोों के स्थानाांतरण एवं 
पदस्थापन की प्रक्रिया को डिजिटाइज करने के लिए ई-काउंसलिगं 

एनआईसी केें द्रपाड़़ा की 

आईसीटी पहलोों ने ए.ई.बी.ए.एस, 

ई-काउंसलिगं और ई-डार जैसे 

डिजिटल प्लेटफॉर्ममों के माध्यम 

से पारदर््शशिता, दक्षता और सेवा 

वितरण को सुदृढ़ किया है। क्षमता 

निर्माण, तकनीकी परामर््श सेवाओ ं

और जिला-स्तरीय नवाचारोों के 

साथ मिलकर इन प्रयासोों ने जिला 

प्रशासन की तकनीकी रीढ़ के रूप 

मेें इसकी भूमिका को और मजबूत 

किया है।

शभुेेंद ुशखेर साहू 
वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहायक - ए
kk.sahoo@nic.in

जिला से
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जिला से 

जिला प्रशासन, केें द्रपाड़़ा शासन मेें पारदर््शशिता, 
दक्षता एवं जवाबदेही को सुदृढ़ बनाने के 
लिए निरंतर आईसीटी-सक्षम समाधानोों को 

अपनाता रहा है। आधार-सक्षम बायोमेट््ररिक उपस्थिति 
प्रणाली, ई-डार, ई-काउंसलिगं, ई-डिस्ट्रिक्ट, राजस्व 
एवं भूमि सेवाओ ंतथा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर््म जैसी 
पहलोों ने विभागोों के बीच निगरानी, सेवा वितरण एवं 
समन्वय को बेहतर बनाया है। इन ई-गवर्ननेंस पहलोों 
के कार्यान्वयन, तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण 
तथा महत्वपूर््ण प्रशासनिक गतिविधियोों के दौरान 
विश्वसनीय आईसीटी सहयोग प्रदान करने मेें राष्ट् रीय 
सूचना विज्ञान केें द्र केें द्रपाड़़ा द्वारा दिए गए मूल्यवान 
समर््थन की मैैं सराहना करता हँू। उनके प्रयासोों ने 
प्रशासन को अधिक उत्तरदायी, डेटा-आधारित एवं 
नागरिक-केें द्रित बनाने मेें महत्वपूर््ण योगदान दिया 
है।

 मैैं राष्ट् रीय सूचना विज्ञान केें द्र केें द्रपाड़़ा को 
जिला स्तर पर डिजिटल शासन को सशक्त बनाने 
तथा डिजिटल इंडिया के विज़न को आगे बढ़़ाने मेें 
उसकी निरंतर भूमिका के लिए अपनी हार््ददिक 
शुभकामनाएँ देता हँू।

आई.एम.एफ.एल ‘ऑफ’ दकुानोों के लिए 634 आवदेकोों से 

कुल 919 आवदेन प्राप्त हुए, जबकि देशी मदिरा दकुानोों के लिए 

122 आवदेकोों स े 173 आवदेन प्राप्त हुए। कुल मिलाकर 756 

आवदेकोों स े प्राप्त 1,092 आवदेनोों को 64 दकुानोों के विरुद्ध 

ससंाधित किया गया और लॉटरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और दक्ष 

तरीके स ेसफलतापूर््वक सम्पन्न हुई, जिसन ेडिजिटल प्लेटफॉर््म की 

विश्वसनीयता को प्रदर््शशित किया।

जिला जियो-पोर््टल
भारत मैप्स फ्रे मवर््क  पर निर््ममित केें द्रपाड़़ा जिला जियो-पोर््टल 

योजना निर्माण, निगरानी और निर््णय-निर्माण के लिए एक एकीकृत 

जीआईएस प्लेटफॉर््म प्रदान करता है। प्रशासनिक, अवसरंचनात्मक 

और ससंाधन-सबंधंी डेटासेटोों को एकीकृत करके यह अधिकारियोों 

को भू-स्थानिक सचूनाओ ं का विश्लेषण करन,े बहेतर समन्वय 

स्थापित करन े तथा साक्ष्य-आधारित प्रशासन को बढ़़ावा देन े मेें 

सक्षम बनाता है।

जिला मोबाइल अनुप्रयोग विकास
एनआईसी केें द्रपाड़़ा आवश्यकता-आधारित मोबाइल अनपु्रयोग 

विकसित करता है ताकि पहँुच, क्षेत्रीय स्तर पर समन्वय, सचूना 

प्रसार और डिजिटल निगरानी को बहेतर बनाया जा सके। ये 

समाधान तजे निर््णय-निर्माण, बहेतर क्षेत्रीय रिपोर््टििंग तथा डिजिटल 

प्रशासनिक उपकरणोों के व्यापक उपयोग को बढ़़ावा देत ेहैैं।

आईसीटी अवसंरचना, नेटवर््क  और वीडियो 
कॉन्फफ्ररें सिगं सहायता

एनआईसी केें द्रपाड़़ा नटेवर््क  कनके्टिविटी, इनडोर एव ंआउटडोर 

वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं सेवाएँ, आधिकारिक ईमले सवेाएँ, साइबर 

सरुक्षा मार््गदर््शन तथा अनपु्रयोग सहायता सहित महत्वपरू््ण 

आईसीटी अवसरंचना सहयोग प्रदान करता है।

जिला केें द्र समीक्षा बठैकोों, प्रशिक्षण कार््यक्रमोों, वी.वी.आई.पी 

दौरोों और अन्य उच्च-प्राथमिकता प्रशासनिक गतिविधियोों मेें निर्बाध 

कनके्टिविटी, डिजिटल प्रस्तुतीकरण सहायता, रीयल-टाइम 

तकनीकी समन्वय और विश्वसनीय आईसीटी सवेाएँ सुनिश्चित 

करके महत्वपरू््ण भमूिका निभाता है।

मार््गदर््शन एवं क्षमता निर्माण
एनआईसी केें द्रपाड़़ा स्नातक एव ंस्नातकोत्तर छात्र प्रशिक्षुओ ंको 

मार््गदर््शन प्रदान करके क्षमता निर्माण मेें सक्रिय योगदान देता है तथा 
उन्हहें ई-गवर्ननेंस, साइबर सरुक्षा, आईसीटी अवसरंचना और डिजिटल 
सवेा वितरण के व्यावहारिक पहलओु ंस ेपरिचित कराता है।

जिला केें द्र सरकारी अधिकारियोों, पुलिस कर््ममियोों और छात्ररों के 
लिए साइबर सरुक्षा, कृत्रिम बदु्धिमत्ता, डिजिटल प्रशासन, ऑनलाइन 
सवेाओ ं और उभरती प्रौद्योगिकियोों पर जागरूकता सत्र तथा 
तकनीकी कार््यशालाएँ भी आयोजित करता है।

तकनीकी समितियााँ एवं आईसीटी परामर््श 
सहायता

जिला सचूना विज्ञान अधिकारी विभिन्न आईसीटी-सबंधंित 
समितियोों मेें सदस्य के रूप मेें कार््य करत े हैैं, जिनका संबधं 
राष्ट् रीय परीक्षाओ,ं जीईएम खरीद, प्रौद्योगिकी मूल्ययांकन, आईसीटी 
अवसरंचना योजना और डिजिटल परियोजना कार्यान्वयन स े है। 
एनआईसी केें द्रपाड़़ा प्रौद्योगिकी अपनान,े साइबर सरुक्षा, खरीद 
प्रक्रिया तथा अनपु्रयोग परिनियोजन पर तकनीकी मार््गदर््शन प्रदान 
करता है और जिले मेें कंप्यूटर-आधारित भर्ती परीक्षाओ,ं कौशल 
परीक्षणोों तथा विभागीय मूल्ययांकनोों को भी सहयोग देता है।

पुरस्कार एवं सम्मान
एनआईसी केें द्रपाड़़ा और उसके अधिकारियोों के योगदान को 

जिला एवं राष्ट् रीय स्तर पर विभिन्न मान्यताएँ प्राप्त हुई हैैं:

•	 रिट््ररी वल-ऑगमेेंटेड जनरेशन (आरएजी) आधारित चैटबॉट 
समाधान के साथ उन्नत लार््ज लैैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) 
विकसित करने के लिए जेनएआई अवार््ड ऑफ एक्सीलेेंस 2024।

•	 मई 2026 मेें उत्कृष्ट  आईसीटी सहायता एवं तकनीकी योगदान 
के लिए पुलिस अधीक्षक, केें द्रपाड़़ा द्वारा प्रशंसा-पत्र।

•	 आम निर्वाचन 2024 के सफल संचालन हेतु आईसीटी 
सहायता प्रदान करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), 
ओडिशा द्वारा प्रशंसा-पत्र।

•	 ‘एक पेड़ मााँ के नाम’ अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु 
आईसीटी सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, 
ओडिशा द्वारा प्रशंसा।

•	 भूमि अभिलेखोों और संबंधित सेवाओ ंके सफल डिजिटलीकरण 
एवं आधुनिकीकरण के लिए केें द्रपाड़़ा जिले को प्राप्त भूमि सम्मान 
पुरस्कार।

अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

जिला सचूना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी केें द्रपाड़़ा जिला केें द्र
कलके्ट् रेट बिल््डििंग, केें द्रपाड़़ा, ओडिशा - 754211
ई-मेल: dio-knd@nic.in, फ़़ोन: 06727-232816

•	 जिला सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठित अंतरराष्ट् रीय शोध 
पत्रिकाओ ंऔर सम्मेलन कार््यवाहियोों मेें चार शोध-पत्र प्रकाशित 
किए गए हैैं।

आगे की राह
एनआईसी केें द्रपाड़़ा उन्नत आईसीटी अवसरंचना, साइबर 

सरुक्षा, एआई-सचंालित समाधानोों और नागरिक-केें द्रित डिजिटल 
सवेाओ ं के माध्यम स े डिजिटल प्रशासन को और सुदृढ़ करता 
रहेगा। एनआईसी और जिला प्रशासन के बीच निरंतर सहयोग के 
साथ केें द्रपाड़़ा एक अधिक पारदर्शी, दक्ष और प्रौद्योगिकी-सक्षम 
प्रशासनिक तंत्र की दिशा मेें निरंतर अग्रसर है।

चित्र 5.1 : डीआईओ, केें द्रपाड़़ा, ओडिशा सरकार के इलेक्ट् रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा संसदीय 
कार््य मंत्री से ‘जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृ ष्टता पुरस्कार 2024’ प्राप्त करते हुए

श्री रघुराम आर. अय्यर, आईएएस 
कलेक्टर और ज़़िला मजिस्ट् रेट, केें द्रपाड़़ा
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संपादित : लाल बहादरु सिहं

विरासत मेें रचा-बसा, प्रौद्योगिकी से प्रेरित

अ   सम के मध्य भाग मेें स्थित मोरीगाांव जिला अपनी 
समदृ्ध साांस्कृति क विरासत तथा प्रसिद्ध पोबितोरा 
वन्यजीव अभयारण्य के लिए जाना जाता है, जो 

भारतीय एक-सीींग वाले गैैंडे का प्रमखु आवास है। अपनी साांस्कृति क 
और प्राकृतिक धरोहर को सरंक्षित रखते हुए जिले न ेशासन और 
जनसेवा वितरण को सदुृढ़ बनाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियोों 
को निरंतर अपनाया है।

इस परिवर््तन यात्रा मेें सहयोगी के रूप मेें एनआईसी मोरीगाांव 
न े सवेा सते,ु बसुधंरा, धरित्री, ई-ऑफिस तथा आईआरएडी जसैी 
प्रमखु ई-शासन पहलोों के क्रियान्वयन मेें महत्वपरू््ण भमूिका निभाई 
है। जिला केें द्र न े सर्वेक्षण एवं सरंचित डेटा संकलन हेतु सर्वेहब 
तथा सड़क परियोजनाओ ंकी निगरानी के लिए सड़क प्रगति जसैे 
अभिनव डिजिटल समाधान भी विकसित किए हैैं। ई-प्रस्तुति 2.0 
पर आधारित जिला वबेसाइट पारिततं्र के साथ मिलकर इन पहलोों 
न ेमोरीगाांव मेें पारदर््शशिता, दक्षता और नागरिक-केें द्रित सवेा वितरण 
को सुदृढ़ किया है।

जिले मेें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी 
पहलेें
सर्वेहब – डिजिटल प्रपत्र, सर्वेक्षण एवं डेटा 
संकलन मंच

सर्वेहब एक डिजिटल मचं है, जिस े विभिन्न विभागोों मेें प्रपत्र 
निर्माण, सर्वेक्षण सचंालन तथा सरंचित डेटा सकंलन को 
सवु्यवस्थित करन े के लिए विकसित किया गया है। यह मचं 
उपयोगकर्ताओ ंको केें द्रीकृत इंटरफेस के माध्यम स ेडिजिटल प्रपत्ररों 
का डिज़़ाइन, प्रकाशन और प्रबधंन करन ेकी सवुिधा प्रदान करता है।

रीयल-टाइम डैशबोर््ड तथा विश्लेषणात्मक प्रतिवदन सवुिधाओ ं
स े यकु्त सर्वेहब प्रभावी निगरानी, डेटा की शदु्धता मेें सधुार तथा 
सचूित निर््णय-निर्माण को सक्षम बनाता है। यह मचं दर्शाता है कि 
विस्तार योग्य डिजिटल उपकरण शासन एवं प्रशासन की विविध 
आवश्यकताओ ंको किस प्रकार परूा कर सकत ेहैैं।

सामग्री प्रबधंकोों को स्वततं्र रूप स ेवबेसाइट सामग्री अद्यतन और 

अनरुक्षित करन ेके लिए प्रशिक्षित किया गया। जिला केें द्र वबेसाइट 

के प्रभावी सचंालन हेतु तकनीकी मार््गदर््शन और सहयोग निरंतर 

प्रदान कर रहा है।

जिले की अन्य प्रमुख पहलेें
एनआईसी मोरीगाांव विभिन्न ई-शासन परियोजनाओ ं के 

क्रियान्वयन एव ंसचंालन मेें सहयोग देकर जिला और राज्य प्रशासन 

का एक प्रमख प्रौद्योगिकी साझेदार बना हुआ है।

एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली 
(आई.एल.आर.एम.एस)

एकीकृत भूमि अभिलखे प्रबधंन प्रणाली (आई.एल.आर.

एम.एस) न ेबसुधंरा, धरित्री, भूनक्शा, ई-खजाना, एनजीडीआरएस 

तथा सर्वे/पुनःसर्वेक्षण जसै ेअनपु्रयोगोों के एकीकरण के माध्यम से 

भूमि-सबंधंी सवेाओ ंके वितरण मेें उल्लेखनीय सधुार किया है।

एनआईसी मोरीगाांव क्षमता निर्माण कार््यक्रमोों और तकनीकी 

मार््गदर््शन के माध्यम स े इस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन मेें 

सहयोग प्रदान करता है।

सेवा सेतु
एनआईसी असम द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित सवेा सते,ु 

असम सरकार का प्रमखु नागरिक सवेा वितरण मचं है। यह पोर््टल 

नागरिकोों को पंजीकरण, लाइसेेंस, प्रमाणपत्र तथा कल्याणकारी 

योजनाओ ंसहित 815 स ेअधिक सवेाओ ंतक डिजिटल पहँुच प्रदान 

करता है।

एनआईसी मोरीगाांव उपयोगकर्ता प्रशिक्षण और तकनीकी 

सहयोग के माध्यम स ेइसके प्रभावी उपयोग को सनुिश्चित करता है।

बसुंधरा
मिशन बसुधंरा असम सरकार की एक प्रमखु पहल है, जिसका 

उद्देश्य भूमि राजस्व सवेाओ ंको पारदर्शी एवं दक्ष तरीके स ेनागरिकोों 

तक पहँुचाना है। यह कार््यक्रम सरल डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से 

भूमि-सबंधंी सवेाओ ंकी व्यापक श््रृृंखला उपलब्ध कराता है।

एनआईसी मोरीगाांव प्रशिक्षण, समस्या-निवारण सहायता तथा 

राजस्व अधिकारियोों के साथ समन्वय के माध्यम से इसके प्रभावी 

क्रियान्वयन मेें सहयोग करता है।

ई-ऑफिस
एनआईसी मोरीगाांव न े जिला आयकु्त कार्यालय तथा सह-

जिला आयकु्त कार्यालयोों मेें ई-ऑफिस के क्रियान्वयन मेें महत्वपरू््ण 

भूमिका निभाई है, जिससे कागजरहित प्रशासन और सवु्यवस्थित 

मोरीगाांव, असम

सड़क प्रगति – सड़क परियोजना निगरानी 
प्रणाली

जिला प्रशासन के सहयोग स ेविकसित सड़क प्रगति, जिल ेमेें 
सड़क निर्माण एवं अनरुक्षण परियोजनाओ ं की निगरानी के लिए 
एक डिजिटल मचं है। यह प्रणाली परियोजना-वार प्रगति अनशु्रवण, 
क्षेत्रीय निरीक्षण प्रतिवदन तथा अवसरंचना कार्ययों की केें द्रीकृत 
निगरानी की सवुिधा प्रदान करती है।

समयबद्ध अद्यतन और परियोजना क्रियान्वयन की बेहतर 
दृश्यता उपलब्ध कराकर यह मचं प्रशासकोों को प्रगति की समीक्षा, 
बाधाओ ं की पहचान तथा जवाबदेही सनुिश्चित करन े मेें सहायता 
करता है। सड़क प्रगति साक्ष्य-आधारित निर््णय-निर्माण को सदुृढ़ 
करत े हुए जिल े मेें अवसरंचना विकास गतिविधियोों की प्रभावी 
निगरानी सनुिश्चित करती है।

ई-प्रस्तुति 2.0 पर मोरीगाांव जिला वेबसाइट
एनआईसी मोरीगाांव न े मोरीगाांव जिला वबेसाइट को 

सफलतापूर््वक ई-प्रस्तुति 2.0 ढाांच ेपर स्थानाांतरित किया, जिससे 
एक आधुनिक, सलुभ और नागरिक-केें द्रित डिजिटल सचूना मचं 
स्थापित हुआ। इस वबेसाइट पारिततं्र मेें 24 स ेअधिक विभागोों और 
कार्यालयोों को एकीकृत किया गया है।

विकेें द्रीकृत सामग्री प्रबधंन को सक्षम बनाने हेत ु विभागीय 

एनआईसी मोरीगाांव सेवा 

सेतु, बसुंधरा, ई-ऑफिस और 

आईआरएडी जैसी प्रमुख ई-शासन 

पहलोों के माध्यम से जिले मेें डिजिटल 

शासन को सशक्त बना रहा है। साथ 

ही, सर्वेहब और सड़क प्रगति जैसे 

नवाचारी समाधानोों का विकास कर 

प्रशासनिक दक्षता, पारदर््शशिता तथा 

नागरिक-केें द्रित सेवा वितरण को 

नई गति प्रदान कर रहा है।

बिष्णु छेत्रीहू 
वजै्ञानिक अधिकारी - एसबी व डीआईओ
bisnu.chetri95@nic.in

जिला से
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चित्र 6.1 : सर्वेहब डैशबोर््ड

चित्र 6.2 :  एनआईसी मोरीगाांव द्वारा निर्वाचन हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहयोग

डिजिटल कार््यप्रवाह को बढ़़ावा मिला है।

निरंतर क्षमता निर्माण और तकनीकी सहयोग के माध्यम स ेमचं 
के सचुारु सचंालन एव ंउपयोग को सनुिश्चित किया जा रहा है।

आई.आर.ए.डी
एकीकृत सड़क दरु््घटना डेटाबसे (आई.आर.ए.डी) के 

क्रियान्वयन मेें एनआईसी मोरीगाांव सक्रिय सहयोग प्रदान कर रहा 
है, जिसस ेसड़क सुरक्षा सबंधंी डेटा प्रबधंन और दरु््घटना प्रतिवदन 
प्रणाली को सदुृढ़ किया जा सके।

हितधारक विभागोों के नोडल अधिकारियोों के लिए नियमित 
प्रशिक्षण एव ंक्षमता निर्माण कार््यक्रम आयोजित किए जाते हैैं। जिला 
केें द्र प्रधानमतं्री राहत योजना के एकीकरण मेें भी सहयोग प्रदान 
कर रहा है, जिसस ेपात्र लाभार््थथियोों के प्रकरणोों का कुशलतापरू््वक 
निस्तारण सनुिश्चित हो सके।

निर्वाचन हेतु सूचना एवं संचार 
प्रौद्योगिकी सहयोग

एनआईसी मोरीगाांव लोकसभा, विधानसभा, पचंायत तथा 
स्थानीय निकाय चनुावोों के दौरान जिला प्रशासन को व्यापक सूचना 
एव ंसचंार प्रौद्योगिकी सहयोग प्रदान करता है।

जिला केें द्र एनआईसी असम द्वारा विकसित मतदान कार््ममिक 
प्रबधंन प्रणाली (पी.पी.एम.एस) के क्रियान्वयन मेें सहयोग करता है 

तथा भारत निर्वाचन आयोग के विभिन्न डिजिटल मचंोों के उपयोग हेतु 
क्षमता निर्माण गतिविधियााँ सचंालित करता है।

वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं एवं एनआईसीनेट 
सेवाएँ

एनआईसी मोरीगाांव एनआईसीनेट, राष्ट् रीय ज्ञान नटेवर््क  
(एनकेएन), वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं तथा वबेकास््टििंग जसैी महत्वपूर््ण 
डिजिटल अवसरंचना सवेाओ ंका सचंालन करता है।

य ेसवेाएँ प्रशासनिक सवंाद और समन्वय की आधारशिला हैैं। 
जिला केें द्र चौबीसोों घटें तकनीकी सहयोग प्रदान कर विश्वसनीय 
सपंर््क  और निर्बाध सचंालन सनुिश्चित करता है।

आयोजित महत्वपूर््ण कार््यक्रम
सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2026

साइबर जागरूकता और डिजिटल प्रौद्योगिकियोों के जिम्मेदार 
उपयोग को बढ़़ावा देन ेकी अपनी प्रतिबद्धता के तहत एनआईसी 
मोरीगाांव न े सरुक्षित इंटरनटे दिवस 2026 के अवसर पर एक 
जागरूकता कार््यशाला का आयोजन किया।

विभिन्न विभागोों के लगभग 70 सरकारी अधिकारियोों न ेइसमेें 
भाग लिया। कार््यक्रम मेें साइबर स्वच्छता, पासवर््ड सरुक्षा, सरुक्षित 

अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

जिला सचूना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी जिला केें द्र, मोरीगाांव
जिला आयकु्त कार्यालय
मोरीगाांव, असम - 782105
ई-मले:  dio-mgn@nic.in, फ़़ोन: 03678-240225

ऑनलाइन व्यवहार तथा उभरत ेसाइबर खतरोों से सरुक्षा जसै ेविषयोों 
पर विशषे चर्चा की गई। कार््यशाला न ेडिजिटल शासन व्यवस्था मेें 
साइबर सरुक्षा के महत्व को रेखाांकित किया।

आगे की राह
आगामी समय मेें एनआईसी मोरीगाांव सड़क प्रगति मचं की 

क्षमताओ ंको और सदुृढ़ करने तथा सर्वेहब के उपयोग का विभिन्न 
विभागोों मेें विस्तार करन े पर विशषे ध्यान देगा। डिजिटल सवेा 
वितरण को मजबतू बनान,े साइबर सरुक्षा जागरूकता को बढ़़ावा 
देन ेतथा डेटा-आधारित शासन को प्रोत्साहित करन ेके प्रयास निरंतर 
जारी रहेेंग।े

जिला प्रशासन के एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझदेार के रूप 
मेें एनआईसी मोरीगाांव कुशल, पारदर्शी और नागरिक-केें द्रित शासन 
के लिए डिजिटल नवाचारोों के उपयोग हेत ुप्रतिबद्ध है।

श्रीमती अनामिका तिवारी, एसीएस 
ज़़िला आयुक्त, मोरीगााँव

एनआईसी मोरीगाांव जिले की डिजिटल 
परिवर््तन यात्रा मेें एक अमूल्य साझेदार रहा है। 
नवीन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी समाधानोों 

तथा समर््पपित तकनीकी सहयोग के माध्यम से इसने 
जिला प्रशासन को निरंतर समर््थन प्रदान किया है। 
वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं सेवाओ ं के सुचारु संचालन, 
ई-ऑफिस एवं अन्य ई-शासन पहलोों के क्रियान्वयन 
तथा चुनावोों के दौरान तकनीकी सहायता उपलब्ध 
कराने मेें इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर््ण रही है। 
सड़क परियोजनाओ ं की निगरानी हेतु विकसित 
की जा रही सड़क प्रगति प्रणाली प्रभावी शासन 
और सूचित निर््णय-निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी के 
उपयोग के प्रति एनआईसी मोरीगाांव की प्रतिबद्धता 
को दर्शाती है। मैैं एनआईसी मोरीगाांव टीम के प्रयासोों 
की सराहना करती हँू और जिले मेें नागरिक-केें द्रित 
डिजिटल शासन को आगे बढ़़ाने के लिए उन्हहें 
शुभकामनाएँ देती हँू।
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संपादित : स्वरूप दत्ता

आईसीटी नवाचारोों के माध्यम से डिजिटल 
सुशासन को नई दिशा

मा    लवा क्षेत्र मेें पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन 
भारत के प्रमखु धार््ममिक, साांस्कृ तिक एव ं विरासत 
स्थलोों मेें स े एक है। श्री महाकालशे्वर ज्योतिर््लििंग, 

महाकाल लोक, वधेशाला तथा विश्वविख्यात सिहंस्थ कुम्भ मलेे 
के कारण यह जिला राष्ट् रीय एवं अतंरराष्ट् रीय स्तर पर विशषे पहचान 
रखता है। ऐतिहासिक, आध्यात्मिक एव ंसाांस्कृ तिक दृष्टि स ेइसका 
महत्वपरू््ण स्थान है।

जिले की बढ़ती प्रशासनिक एव ंविकासात्मक आवश्यकताओ ं
को ध्यान मेें रखत े हुए, एनआईसी उज्जैन सूचना एवं सचंार 
प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के माध्यम स ेसार््वजनिक सवेा वितरण को 
बहेतर बनान,े प्रशासनिक दक्षता को सदुृढ़ करन े तथा डिजिटल 
परिवर््तन को गति देन ेमेें महत्वपरू््ण भमूिका निभा रहा है। ई-गवर्ननेंस 
परियोजनाओ ंएव ंडिजिटल अवसरंचना के प्रभावी क्रियान्वयन के 
माध्यम स ेकेन्द्र जिल ेमेें सशुासन को नई दिशा प्रदान कर रहा है।

जिले मेें आईसीटी पहलेें
एनआईसी उज्जैन जिला केन्द्र न े जिल े मेें विभिन्न मिशन मोड 

ई-गवर्ननेंस परियोजनाओ ं के क्रियान्वयन, निगरानी तथा तकनीकी 
सहायता मेें महत्वपरू््ण भूमिका निभाई है।

ई-ऑफिस
जिला केन्द्र न ेसभंागीय, जिला, अनवुिभागीय तथा तहसील स्तर 

के कार्यालयोों मेें ई-ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन एव ंसचंालन मेें 
सहयोग प्रदान किया। इस पहल स ेकागज-आधारित प्रक्रियाओ ंमेें 
उल्लेखनीय कमी आई है, फाइलोों की ट््ररैकि ग अधिक प्रभावी हुई 
है, पारदर््शशिता बढ़़ी है तथा निर््णय लने ेकी प्रक्रिया मेें तजेी आई है।

ई-उपार््जन
कृषि  उपज की खरीद के लिए ई-उपार््जन प्रणाली के सफल 

सचंालन मेें जिला केन्द्र न ेतकनीकी सहयोग एवं समन्वय प्रदान 
किया। इस प्लेटफॉर््म न ेखरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाया है, 
लने-देन मेें पारदर््शशिता सनुिश्चित की है तथा किसानोों को समय पर 
भगुतान उपलब्ध करान ेमेें महत्वपरू््ण योगदान दिया है।

जनआकाांक्षा पोर््टल एवं टीएल मॉनिटरिगं
एनआईसी उज्जैन जनआकाांक्षा पोर््टल को तकनीकी सहयोग 

प्रदान करता है, जिसका उपयोग कलके्टर, उज्जैन द्वारा साप्ताहिक 
समय-सीमा (टीएल) बैठकोों मेें जन शिकायतोों की निगरानी हेतु 
व्यापक रूप स े किया जाता है। यह पोर््टल शिकायतोों की स्थिति, 
विभागीय अनपुालन, लबंित मामलोों तथा समयबद्ध निस्तारण की 
प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करता है। जन शिकायतोों के समाधान मेें 
यह एक महत्वपूर््ण प्रशासनिक उपकरण के रूप मेें कार््य कर रहा है, 
जिससे जवाबदेही एवं सवेा वितरण की गणुवत्ता मेें सधुार हुआ है।

एनडीएएल शस्त्र लाइसेेंस प्रणाली
एनआईसी उज्जैन राष्ट् रीय शस्त्र लाइसेेंस डेटाबेस (एन.डी.ए.एल) 

के लिए तकनीकी सहायता एवं सॉफ्टवयेर प्रबधंन सवेाएँ प्रदान 
करता है। इसस ेजिल ेमेें शस्त्र लाइसेेंस सबंधंी सवेाओ ंका डिजिटल 
प्रससं्करण एवं कुशल प्रबंधन सनुिश्चित हुआ है।

नेक्स्टजेन ई-हॉस्पिटल
जिला चिकित्सालय, उज्जैन को परुान े ई-हॉस्पिटल प्लेटफॉर््म 

स ेउन्नत कर नके्स्टजेन ई-हॉस्पिटल प्रणाली पर स्थानाांतरित किया 
गया। इस उन्नत प्लेटफॉर््म न ेअस्पताल प्रशासन, मरीज पजंीकरण, 
अपॉइंटमेेंट प्रबधंन तथा चिकित्सीय कार््यप्रवाह को अधिक प्रभावी 
बनाया है, जिसस े स्वास्थ्य सवेाओ ं की गुणवत्ता मेें उल्लेखनीय 
सधुार हुआ है।

ई-डीएआर के माध्यम से पीएम राहत
जिला प्रशासन एवं एनआईसी के सहयोग स ेप्रधानमतं्री राहत 

(सड़क दरु््घटना पीड़़ित अस्पताल उपचार एवं सनुिश्चित सहायता) 
योजना का सफल क्रियान्वयन किया गया। योजना के प्रभावी 
सचंालन के लिए पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियोों के 
सयंकु्त प्रशिक्षण कार््यक्रम आयोजित किए गए, ताकि ई-डीएआर 
(इलेक्ट् रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेेंट रिपोर््ट) पोर््टल का प्रभावी उपयोग 
सनुिश्चित किया जा सके तथा दरु््घटना पीड़़ितोों को समय पर 
चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो सके।

एनआईसी, जिला प्रशासन, पलुिस एव ं स्वास्थ्य विभागोों 
के समन्वित प्रयासोों से जिले मेें ई-डीएआर एव ं टीएमएस 2.0 
पारिस्थितिकी ततं्र का सफल एकीकरण सनुिश्चित हुआ है। 
एनआईसी द्वारा निरतर तकनीकी सहायता एव ं वास्तविक समय 
मेें प्रदान किए गए मार््गदर््शन के परिणामस्वरूप 68 सड़क दरु््घटना 
पीड़़ित इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैैं।

स्वचालित भूमि अधिग्रहण निगरानी एवं 
अधिसूचना प्रणाली

सिहंस्थ-2028 के लिए प्रस्तावित व्यापक विकास एवं 

उज्जैन, मध्य प्रदेश

जनगणना 2027 संचालन
एनआईसी उज्जैन न े जनगणना गतिविधियोों के लिए जिला 

आईटी नोडल एजेेंसी के रूप मेें कार््य किया। केन्द्र न े जनगणना 
सबंधंी आईटी गतिविधियोों के प्रथम चरण के समन्वय एवं निगरानी 
की जिम्मेदारी निभाई। मई 2026 मेें सचंालित गृह-सचूीकरण 
गतिविधियोों के दौरान तकनीकी मार््गदर््शन, अवसरंचना सहायता 
तथा विभिन्न हितधारकोों के बीच समन्वय सनुिश्चित किया गया, 
जिससे कार्ययों का सचुारु सचंालन सभंव हुआ।

एनआईसी उज्जैन ई-ऑफिस, 

ई-उपार््जन, नेक्स्टजेन ई-हॉस्पिटल 

तथा पीएम राहत जैसी प्रमुख 

ई-गवर्ननेंस पहलोों के प्रभावी 

क्रियान्वयन के माध्यम से डिजिटल 

सुशासन को सुदृढ़ बना रहा है। केन्द्र 

ने 850 से अधिक वीडियो कॉन्फफ्ररें स 

एवं वेबकास्ट का सफल संचालन 

किया, अनेक महत्वपूर््ण प्रशासनिक, 

विकासात्मक, साांस्कृ तिक एवं धार््ममिक 

आयोजनोों को तकनीकी सहयोग 

प्रदान किया तथा सिहंस्थ-2028 की 

तैयारियोों के लिए स्वचालित भूमि 

अधिग्रहण निगरानी एवं अधिसूचना 

प्रणाली विकसित की। आईसीटी 

सहायता, क्षमता निर्माण तथा साइबर 

सुरक्षा जागरूकता कार््यक्रमोों के 

माध्यम से एनआईसी उज्जैन नागरिक-

केें द्रित सेवा वितरण को और अधिक 

प्रभावी एवं पारदर्शी बना रहा है।

विवके महावर 
वजै्ञानिक - सी व डीआईओ
mahawar.vivek@nic.in

जिला से
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जिला से 

चित्र 7.2 : ज़़िला उज्जैन वेबसाइट का होम पेज

अवसरंचना परियोजनाओ ं के समर््थन हेत ु एनआईसी उज्जैन 

स्वचालित भमूि अधिग्रहण अनभुाग निगरानी एव ं अधिसचूना 

प्रणाली विकसित कर रहा है। यह समाधान भमूि अधिग्रहण से 

सबंधंित मामलोों की विभिन्न वैधानिक अवस्थाओ ं की व्यवस्थित 

निगरानी करता है तथा अधिग्रहण प्रक्रिया के विभिन्न प्रावधानोों एवं 

समय-सीमाओ ंपर नजर रखता है।

यह प्रणाली आगामी कार््यवाहियोों के लिए स्वचालित सचूनाएँ 

एव ं अनसु्मारक, रियल-टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर््ड तथा विलबंित 

मामलोों के लिए एस्के लशेन अलर््ट प्रदान करती है। पारदर््शशिता, 

जवाबदेही एव ंविभिन्न हितधारकोों के बीच बहेतर समन्वय सनुिश्चित 

करत े हुए यह प्लेटफॉर््म भमूि अधिग्रहण प्रक्रियाओ ंको समयबद्ध 

रूप स ेपरूा करन ेतथा विकास परियोजनाओ ंके प्रभावी क्रियान्वयन 

मेें सहायता कर रहा है।

वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं एवं वेबकास््टि िंग 
सेवाएँ

एनआईसी उज्जैन शासन, विकासात्मक गतिविधियोों, जन-

जागरूकता कार््यक्रमोों तथा विशषे आयोजनोों के लिए वीडियो 

कॉन्फफ्ररेंसि गं, वेबकास््टििंग एवं आईसीटी सहायता सवेाएँ प्रदान कर 

रहा है।

मध्य प्रदश के माननीय मखु्यमंत्री का गृह जिला होन ेतथा प्रमखु 

धार््ममिक, साांस्कृ तिक एव ं विकासात्मक गतिविधियोों का केन्द्र होने 

के कारण उज्जैन मेें वरिष्ठ सरकारी अधिकारियोों के दौर एव ंउच्च 

स्तरीय बैठकोों का आयोजन नियमित रूप स े होता है। सिहंस्थ-

2028 की तैयारियोों के साथ तकनीक-आधारित समन्वय, निगरानी 

एव ंहितधारकोों की सहभागिता की आवश्यकता भी उल्लेखनीय रूप 

स ेबढ़़ी है।

गत वर््ष के दौरान एनआईसी उज्जैन न े850 स ेअधिक वीडियो 

कॉन्फफ्ररें स एव ं वबेकास्ट का सफल सचंालन किया, जिसस े राज्य 

सरकार, जिला प्रशासन, क्षेत्रीय कार्यालयोों एव ं नागरिकोों के बीच 

निर्बाध सवंाद एव ंसमन्वय सनुिश्चित हुआ।

केन्द्र ने राष्ट् रीय खगोल विज्ञान एव ंभारतीय ज्ञान परंपरा सम्मेलन, 

कालिदास समारोह, विक्रम महोत्सव, यनूाइटेड कॉन्शसनेस 

कॉन्क्लेव, ग्लोबल स्पिरिचअुल टूरिज्म कॉन्क्लेव तथा विभिन्न 

विरासत एवं साांस्कृ तिक कार््यक्रमोों के लिए आईसीटी सहायता 
उपलब्ध कराई।

एनआईसी उज्जैन न े माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अपर 
मखु्य सचिवोों, संभागायकु्त, कलके्टर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियोों 
द्वारा आयोजित आभासी बैठकोों एवं समीक्षा कार््यक्रमोों के संचालन 
मेें भी महत्वपूर््ण भूमिका निभाई। इनमेें समाधान ऑनलाइन, 
कलके्टर््स कॉन्फफ्ररें स, काननू एवं व्यवस्था समीक्षा बैठकेें , सिविल 
डिफेन्स तैयारी बैठकेें , निर्वाचन सबंंधी समीक्षा बैठकेें  तथा सिहंस्थ-
2028 की योजना एवं निगरानी स ेजडु़़ी बठैकेें  शामिल थीीं।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र न े लाड़ली बहना योजना, मुख्यमंत्री 
कन्या विवाह सम्मेलन, सबंल योजना, किसान कल्याण योजना 
अतंर््गत निधि अतंरण कार््यक्रमोों, उपार््जन समीक्षा बठैकोों तथा 
विभिन्न अवसरंचना परियोजनाओ ंके लोकार््पण कार््यक्रमोों के लिए 
तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

क्षमता निर्माण एवं डिजिटल सुशासन
एनआईसी उज्जैन विभिन्न विभागोों को तकनीकी सहायता प्रदान 

अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

जिला सचूना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी उज्जैन जिला केें द्र 
भतूल, कलके्ट् रेट भवन, सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक सकुंल
कोठी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदश – 456010
ई-मेल:  dio-ujj@nic.in, फ़़ोन: 07652-240883

करत ेहुए डिजिटल सशुासन को सदुृढ़ बनाने के लिए निरतर कार््यरत 
है। केन्द्र नियमित रूप स े ई-ऑफिस प्रशिक्षण कार््यक्रम, साइबर 
सरुक्षा जागरूकता सत्र तथा आईसीटी क्षमता निर्माण गतिविधियोों 
का आयोजन करता है, जिसस ेसरकारी अधिकारियोों की डिजिटल 
दक्षताओ ंमेें वृद्धि हो रही है।

इन प्रयासोों स े ई-गवर्ननेंस प्लेटफॉर्ममों के उपयोग मेें वृद्धि हुई 
है, साइबर सरुक्षा के प्रति जागरूकता मजबतू हुई है तथा जिल ेमेें 
सार््वजनिक सवेाओ ंकी दक्षता एवं गणुवत्ता मेें सधुार आया है।

सुरक्षित इंटरनेट दिवस का आयोजन
डिजिटल प्रौद्योगिकियोों के सरुक्षित एव ं जिम्मेदार उपयोग 

को बढ़़ावा देन े की अपनी प्रतिबद्धता के तहत एनआईसी उज्जैन 
न े विद्यार््थथियोों एवं सरकारी हितधारकोों के लिए साइबर सरुक्षा 
जागरूकता कार््यक्रम आयोजित किए।

सरुक्षित इंटरनटे दिवस के अवसर पर विद्यार््थथियोों के लिए 
आयोजित साइबर सरुक्षा प्रशिक्षण सत्र मेें व्यक्तिगत जानकारी 
की सरुक्षा, मजबतू पासवर््ड का उपयोग, द्वि-कारक प्रमाणीकरण, 
फिशिगं हमलोों की पहचान तथा सार््वजनिक वाई-फाई नेटवर््क  के 
सरुक्षित उपयोग जैस ेविषयोों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। 
य ेपहलेें डिजिटल रूप से जागरूक एव ंसाइबर-सरुक्षित समाज के 
निर्माण मेें महत्वपूर््ण योगदान दे रही हैैं।

अग्रिम राह
एनआईसी उज्जैन नवोन्मेषी आईसीटी समाधानोों, क्षमता निर्माण 

कार््यक्रमोों तथा मिशन मोड परियोजनाओ ं को निर्बाध तकनीकी 
सहयोग प्रदान करत ेहुए डिजिटल सुशासन को नई ऊँचाइयोों तक ले 
जा रहा है। सिहंस्थ-2028 एवं अन्य महत्वपरू््ण विकासात्मक पहलोों 
की तयैारियोों के बीच केन्द्र तकनीक-सचंालित, पारदर्शी, कुशल एवं 
नागरिक-केें द्रित प्रशासन सनुिश्चित करन ेके लिए प्रतिबद्ध है।

ई-उपाजर्न
ऑनलाइन पंजीयन

िकसान द्वारा
�ॉट बुिकंग

िकसान के आधार �ल�ंड
ब�क खाते म� सीधे भुगतान

प�रवहन िकये गए अनाज
का गोदाम म� सं�हण

उपाजर्न क� � से
िकसान क� खर�दी

�व�य िकये गए
अनाज का प�रवहन

चित्र 7.1 ई-उपार््जन प्रक्रिया का प्रवाह
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जिला से

संपादित : विनोद कुमार गर््ग

पेेंशनभोगियोों की सुविधा की दिशा मेें एक डिजिटल पहल

पेें  शनर सवेा पोर््टल (पीएसपी) पजंाब पंजाब सरकार की 
एक प्रमुख डिजिटल सशुासन पहल है, जिसका उद्देश्य 
राज्य सरकार के सेवानिवतृ्त कर््मचारियोों को पारदर्शी, 

दक्ष एव ंनागरिक-केें द्रित पेेंशन सवेाएँ उपलब्ध कराना है। यह पोर््टल 
एक सरुक्षित एवं एकीकृत डिजिटल मचं प्रदान करता है, जिसके 
माध्यम स ेपेेंशनभोगी कहीीं भी और कभी भी पेेंशन सबंंधी सवेाओ ं
एव ंसचूनाओ ंतक पहँुच सकत ेहैैं। साथ ही, यह फर्जी एव ंदोहरी 
पेेंशन भगुतान पर प्रभावी नियतं्रण सुनिश्चित करता है।

पजंाब सरकार के वित्त विभाग (कोषागार एव ं लखेा) द्वारा 
सचंालित यह पोर््टल पेेंशन प्रक्रिया के सपंरू््ण कार््यप्रवाह का 
डिजिटलीकरण एव ंसरलीकरण करता है। इससे मनैअुल हस्तक्षेप 
मेें कमी आती है, कार्यालयोों के चक्कर घटत ेहैैं तथा पेेंशनभोगियोों 
एव ंसंबधंित हितधारकोों के बीच बहेतर समन्वय स्थापित होता है।

1 नवबंर, 2025 को प्रारंभ किए गए इस पोर््टल मेें पेेंशनर सवेाएँ, 
ई-स्क्रॉल तथा अन्य कार्यात्मक मॉड्यूल शामिल हैैं, जो परिचालन 
दक्षता, वित्तीय पारदर््शशिता एव ं सवेा वितरण को सदुृढ़ बनात े हैैं। 

•	 बैैंकिग संस्थाओ ंके साथ एकीकरण

•	 कार््यप्रवाह एकीकरण

पेेंशनर सेवाएँ
•	 ईकेवाईसी, एलटीसी मॉड्यूल, पेेंशन स्लिप और फ़़ॉर््म 16

•	 सेल्फ़-वेरिफ़़िकेशन मॉड्यूल

•	 पेेंशन संशोधन मॉड्यूल

•	 मेडिकल रीइम्बर््समेेंट मॉड्यूल

•	 चेेंज मैनेजमेेंट और सक्सेशन एप्लीकेशन

प्रक्रिया स्वचालन
•	 ई-स्क्रॉल मॉड्यूल

•	 पेेंशन उत्तराधिकार/ पारिवारिक पेेंशन मॉड्यूल

•	 वसूली मॉड्यूल

•	 पेेंशन स्वीकृति प्राधिकारी मॉड्यूल

•	 पेेंशन प्रसंस्करण मॉड्यूल

•	 जीवन प्रमाणन मॉड्यूल

•	 वित्त मॉड्यूल

•	 लीगेसी डेटा शुद्धीकरण एवं प्रसंस्करण मॉड्यूल

अपनाए गए नवाचार
ई-केवाईसी एवं जीवन प्रमाण-पत्र का एकीकृत 
प्रमाणीकरण

ओटीपी आधारित ई-केवाईसी और जीवन प्रमाण-पत्र (जपेीपी) 

के एकीकरण के माध्यम स ेदोहरे स्तर का प्रमाणीकरण सनुिश्चित 

किया गया है। यह प्रणाली जनसाांख्यिकीय प्रमाणीकरण एवं 

जीवंतता सत्यापन के साथ पेेंशन भगुतान आदेश (पीपीओ) 

अभिलखेोों का स्वतः मिलान कर फर्जी अथवा दोहरे पेेंशन मामलोों 

की पहचान करती है।

शून्य-स्पर््श डिजिटल पेेंशन डेटा रूपाांतरण
इंटेलिजेेंट डॉक्यूमेेंट प्रोसेसिगं का इस्तेमाल करके 3.5 लाख 

पेेंशनभोगियोों का एक सेेंट््रलाइज़्ड डेटाबसे बनाया गया। इसमेें 235 

स ेज़््यादा स्टट्रक्चर््ड डेटा एट््ररिब्यूटस और पीपीओ रिकॉर््डड््स  शामिल थ,े 

और इस ेबनान ेके लिए मैनुअल डेटा एंट््र री, यजू़र अपलोड या बार-बार 

स्कै निगं की ज़रूरत नहीीं पड़़ी।

दस्तावेज़ प्रकार का स्वचालित सत्यापन
प्रणाली दस्तावेज़ के प्रकार तथा लाभार्थी स ेउसकी प्रासंगिकता 

की स्वतः पहचान करती है और अमान्य दस्तावजे़ों को बिना मनैअुल 

हस्तक्षेप के अस्वीकार कर देती है। इससे दस्तावजे़ अस्वीकृति से 

सबंधंित कार््यभार मेें 70 प्रतिशत की कमी आई है तथा प्रससं्करण 

प्रक्रिया 10 गुना तजे हुई है।

पेेंशनर सेवा पोर््टल पंजाब

स्वचालित सत्यापन एवं प्रमाणीकरण ततं्र के माध्यम स ेइस प्रणाली 
न ेजवाबदेही बढ़़ान ेतथा सार््वजनिक ससंाधनोों के बहेतर उपयोग को 
सनुिश्चित करने मेें महत्त्वपूर््ण योगदान दिया है।

प्रमुख विशेषताएँ
घटक एकीकरण
•	 आधार/बायोमेट््ररिक प्रमाणीकरण मॉड्यूल

•	 कॉमन सर््वविस प्लेटफॉर््म एकीकरण

उन्नत स्वचालन एवं डेटा इंटेलिजेेंस 

फ्रे मवर््क  से संचालित पीएसपी पजंाब 

न ेसरकारी व्यय मेें 8% की कमी लाने 

के साथ-साथ धोखाधड़़ी की पहचान, 

डुप्लिकेट पेेंशनधारकोों की पहचान तथा 

पेेंशन लाभोों के सत्यापन को सक्षम 

बनाया है। बदु्धिमान डेटा निष्कर््षण 

एवं प्रसंस्करण के माध्यम से 3.5 

लाख पेेंशनभोगियोों का एक केें द्रीकृत 

डिजिटल रिपॉजिटरी तैयार किया गया 

है, जिसमेें 235 से अधिक संरचित डेटा 

विशेषताओ ं तथा पीपीओ अभिलखे 

सम्मिलित हैैं। यह परिवर््तन बिना मैनअुल 

डेटा प्रविष्टि, उपयोगकर्ता द्वारा पीडीएफ 

अपलोड अथवा बार-बार दस्तावेज़ 

स्कै न किए बिना संभव हुआ है, जिससे 

सुव्यवस्थित पेेंशन सेवाओ,ं भौतिक रूप 

से कार्यालय जान े की आवश्यकता मेें 

कमी तथा विभिन्न हितधारकोों के मध्य 

निर्बाध संवाद के लिए एक स्के लबेल 

डिजिटल आधार तयैार हुआ है।

अनिल कटियार 
वैज्ञानिक - डी
katiyar.anil@nic.in

नरेेंद्र सिहं 
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
narinder.singh@nic.in

अनूप जल्लाली 
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक व एचओडी
anoop.jalali@nic.in

विवके वर्मा 
उप महानिदेशक व एसआईओ
vivek.verma@nic.in

पेेंशनभोगियोों की सुविधा की दिशा मेें एक डिजिटल पहल

पेेंशनर सेवा पोर््टल पंजाब

ई-गवर्ननेंस समाधान एव ंसवेाएँ
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ई-गवर्ननेंस समाधान एव ंसेवाएँ

उच्च-परिमाण प्रारंभिक परिनियोजन (टॉप-हेवी मॉडल)

प्लेटफॉर््म को आरंभ स े ही उत्पादन-स्तर के ऐतिहासिक 
डेटा, दस्तावजे़ अभिलखेोों तथा लनेदेन सबंधंी रिकॉर््ड के साथ 
परिनियोजित किया गया है, जिसस े यह वास्तविक कार््यभार को 
सभंालन ेके लिए प्रारंभ स ेही तयैार है।

स्तरीय डेटा प्रबंधन एवं व्यक्तिगत जानकारी के 
सुरक्षित संचालन हेतु डेटा टनल संरचना

डुअल-डेटाबेस डिज़़ाइन सरुक्षित पीआईआई गवर्ननेंस, डेटा को 
अलग-अलग करन,े लाइफ़साइकल मनैजेमेेंट और डेटा के इंजेक्शन 
स ेलकेर स्टट्रक्चर््ड स्टोरेज तक नियत्रित मवूमेेंट को संभव बनाता है, 
जिससे स्के लबेिलिटी और नियमोों का पालन सनुिश्चित होता है।

पूर््व-सक्षम बुद्धिमान लेखा-परीक्षण एवं सत्यापन 
ढााँचा

प्रससं्करण कार््यप्रवाह मेें स्वचालित सत्यापन प्रक्रियाएँ समाहित 
की गई हैैं, जो स्वय ं लखेा-परीक्षण, बिना मनैअुल हस्तक्षेप के 
अनपुालन तथा न्यूनतम लखेा-परीक्षण प्रयास सनुिश्चित करती हैैं।

आधार पारिस्थितिकी तंत्र का एकीकरण एवं 
व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षा ढााँचा

प्रणाली मेें मास््कििं ग, डेटा अस्पष्टीकरण तथा सरुक्षित डेटा प्रबंधन 
जसैी अतंर््ननिहित व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैैं, जो आधार स ेसबंद्ध सचूनाओ ं
के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (य.ूआई.डी.ए.आई) के 
दिशा-निर्देशोों का परू््ण अनुपालन सुनिश्चित करती हैैं।

डेटा-संचालित डेटाबेस संरचना
दस्तावजे़-उन्मुख एव ंस्कीमा-रहित डेटाबेस सरंचना के माध्यम 

स ेबड़़ी मात्रा मेें असरंचित एव ंअर्दद्ध-सरंचित डेटा का कुशल भडंारण 

अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी
एनआईसी पजंाब राज्य केें द्र 
कमरा न ं31, पजंाब सिविल सचिवालय 
सके्टर-1, चडंीगढ़ - 160001
ईमले:  sio-punjab@nic.in, फ़़ोन: 0172-2747357

एव ं त्वरित पुनर्प्राप्ति सनुिश्चित की जाती है। इसस े प्रणाली की 
मापनीयता, प्रदर््शन एवं डेटा प्रबधंन क्षमता मेें वृद्धि होती है।

मानक प्रतिवेदन
सभी रिपोर््ट एक केें द्रीकृत टेम्पलटे ढाांचे का पालन करती हैैं और 

इसमेें डीडीपीए और यआूईडीएआई आवश्यकताओ ंको पूरा करने 
के लिए मेटाडेटा, डिजिटल वॉटरमार््क  और अनुपालन घोषणाएं 
शामिल हैैं।

लाभ
आधार-सक्षम डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र मेें 
परिवर््तन

पीएसपी लागू होन े के बाद वर््ष 2026 मेें डिजिटल जीवन 
प्रमाण-पत्र (डीएलसी) को अपनान े की दर 6 प्रतिशत स े बढ़कर 
90 प्रतिशत हो गई। आधार आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से 
लगभग 20,000 स े25,000 फर्जी अथवा अपात्र पेेंशन अभिलखेोों 
की पहचान कर उन्हहें प्रणाली स ेहटाने मेें सहायता मिली।

वास्तविक समय मेें पेेंशन बंद करने की कार््यप्रवाह 
प्रणाली

मतृ्यु, विवाह अथवा आय सीमा से सबंधंित निर्धारित शर्ततों के 
सत्यापित होन ेपर, बाहरी रजिस्ट्रियोों के साथ एकीकरण के माध्यम 
स ेपेेंशन भुगतान स्वतः बदं कर दिया जाता है। प्रणाली अतिरिक्त 
भगुतान की भी पहचान करती है तथा आवश्यक सुधारात्मक 
कार््रवाई प्रारंभ करती है।

डिजिटल पेेंशन फॉरेेंसिक एवं इंटेलिजेेंस इंजन
30 से 40 वर््ष पूर््व जारी किए गए पेेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) 

अभिलखेोों का उपयोग करत े हुए यह प्रणाली पेेंशन अधिकारोों का 
सटीक पुनर््ननिर्माण एवं सत्यापन करती है। साथ ही वेतन आयोगोों के 
अनसुार पेेंशन सशंोधन, महँगाई राहत (डीए) के बकाया तथा अन्य 
वित्तीय गणनाओ ं को स्वचालित करती है। यह अतिरिक्त भुगतान 
की पहचान, बैैंक ई-स्क्रॉल के माध्यम स ेवसलूी के सत्यापन तथा 
सपंरू््ण डिजिटल लखेा-परीक्षण अभिलखे के रखरखाव की सवुिधा 
भी प्रदान करती है।

लेखा-परीक्षण एवं अनुरेखण ढााँचा
यह प्रणाली सवेानिवृत्ति स ेलकेर पारिवारिक पेेंशन तक सपूंर््ण 

वित्तीय प्रक्रिया का एंड-टू-एंड लेखा-परीक्षण सनुिश्चित करती है। 
इसके माध्यम स े महालखेाकार (एजी) कार्यालय, भारतीय रिज़र््व 
बैैंक (आरबीआई) तथा अन्य सबंधंित ससं्थाओ ंके लिए आवश्यक 
वधैानिक प्रतिवेदन, लखे े एवं दस्तावेज़ बिना किसी मैनअुल डेटा 
प्रविष्टि के स्वतः तयैार किए जात ेहैैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषणात्मक डैशबोर््ड
यह डैशबोर््ड वास्तविक समय के विश्लेषण, पूर्वानमुान आधारित 

आकँड़ों तथा बदु्धिमान निर््णय-सहायता सुविधाओ ं के माध्यम से 
पेेंशन प्रशासन को अधिक सक्रिय, प्रभावी एवं वित्तीय प्रबधंन को 
अधिक सक्षम बनाता है।

आगे की राह
पी.एस.पी. पंजाब की भावी कार््ययोजना के अतंर््गत फेस 

ऑथेेंटिकेशन-सक्षम मोबाइल अनुप्रयोग के माध्यम स े सरुक्षित 
एक-क्लिक ईकेवाईसी तथा डिजिटल लाइफ सर््टटिफिकेट प्रस्तुत 
करन ेकी सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे मैनअुल प्रक्रियाओ ंमेें 

उल्लेखनीय कमी आएगी तथा पेेंशनभोगियोों के लिए सवेाएँ अधिक 
सवुिधाजनक बनेेंगी।

डेटा एनालिटिक्स, आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस तथा मशीन लर््नििंग 
का उपयोग करत े हुए इस प्लेटफ़़ॉर््म को एआई-सचंालित पेेंशन 
सहायक के साथ और अधिक सशक्त बनाया जाएगा, जो स्वाभाविक 
सवंाद के माध्यम स ेसचूनाओ ंएवं सवेाओ ंतक सहज पहँुच प्रदान 
करेगा। इन पहलोों के माध्यम स ेपी.एस.पी. पजंाब एक बुद्धिमान एवं 
नागरिक-केें द्रित डिजिटल सशुासन मचं के रूप मेें विकसित होगा, 
जो त्वरित सवेा वितरण, शीघ्र शिकायत निवारण तथा पेेंशनभोगियोों 
की सतंषु्टि मेें वृद्धि सनुिश्चित करत ेहुए डिजिटल परिवर््तन के क्षेत्र मेें 
नए मानक स्थापित करेगा।

वर््ष 2025 मेें प्रारंभ किया गया पेेंशनर सेवा 
पोर््टल (पीएसपी) पंजाब, पंजाब सरकार की 
एक प्रमुख डिजिटल सुशासन पहल है, जिसका 

उद्देश्य पारदर्शी, दक्ष एवं पेपरलेस पेेंशन प्रसंस्करण 
तथा सेवाएँ उपलब्ध कराना है। यह पहल प्रत्येक 
पेेंशनभोगी को सम्मानपूर््वक सेवाएँ प्रदान करने, उन्हहें 
निरंतर जोड़़े रखने तथा आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध 
कराने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

एल्गोरिद्म एवं डेटा विश्लेषण आधारित इस 
प्लेटफॉर््म ने पेेंशन प्रक्रिया के संपूर््ण जीवनचक्र—
प्रारंभ से लेकर भुगतान तक—को एक सुरक्षित, 
पेपरलेस एवं एकीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र 
मेें परिवर््ततित कर दिया है। मैनुअल प्रणाली से पूर््णतः 
डिजिटल प्लेटफॉर््म की ओर यह परिवर््तन रिकॉर््ड 
समय मेें संपन्न हुआ, जिससे कार््यकुशलता एवं 
पारदर््शशिता मेें उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा फर्जी पेेंशन 
भुगतान पर प्रभावी रोक लगी।

मैैं एनआईसी टीम को उनके उत्कृष्ट  समर््पण, 
नवाचारी सोच तथा प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 
हार््ददिक बधाई देता हँू। उनके निरंतर प्रयासोों 
और प्रतिबद्धता ने इस डिजिटल परिवर््तन को 
सफलतापूर््वक साकार करने मेें महत्त्वपूर््ण 
भूमिका निभाई है।

श्री एम. के. अरविदं, आईएएस 
ट््र रेज़री और अकाउंट्स के निदेशक

घटक प्रयुक्त प्रौद्योगिकी/
उपकरण

एप्लिकेशन/बिजनेस लेयर .NET Core (MVC)

डेटाबेस लेयर PostgreSQL एवं 
MongoDB

निगरानी एवं ऑब्ज़र्वेबिलिटी Zabbix (ओपन सोर््स)

पहचान एवं अभिगम प्रबंधन Keycloak (ओपन 
सोर््स)

पीआईएम/ पीएएम PAM 360

लोड बैलेेंसिगं एवं उच्च उपलब्धता HAProxy

डेवऑप्स एवं सीआई/सीडी 
स्वचालन Jenkins / GitLab

सॉफ्टवेयर परीक्षण एवं गुणवत्ता 
आश्वासन JMeter / Postman

भेद्यता एवं सुरक्षा परीक्षण ZAP एवं Burp Suite 
Professional

लॉग निगरानी एवं धोखाधड़़ी 
पहचान

इन-हाउस विकसित 
उपकरण

इस्तेमाल की गई तकनीकेें
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जिला से

संपादित : लाल बहादरु सिहं

म       णिपुर सरकार का आबकारी विभाग राज्य मेें मदिरा के 
निर्माण, आयात, भडंारण, परिवहन, वितरण एवं बिक्री का 
विनियमन करता है। पारदर््शशिता, अनुपालन तथा आपरू््तति 

श््रृृंखला निगरानी को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य स ेविभाग न ेई-सप्लाई 
चने प्रबधंन प्रणाली (ई-एस.सी.एम.एस) को लाग ूकिया है।

ई-एस.सी.एम.एस एक एकीकृत डिजिटल मचं है, जो बॉटलिगं 
स ेलकेर खदुरा बिक्री तक मदिरा की आवाजाही का पता लगाता है। 
यह आपरू््ततिकर्ताओ,ं बॉटलरोों, बधंित गोदामोों, थोक विक्रे ताओ ंतथा 
खदुरा विक्रे ताओ ंसहित सभी हितधारकोों को ई-अबकारी ढाांच ेसे 
एकीकृत एक केें द्रीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी ततं्र मेें जोड़ता है।

यह प्रणाली आबकारी आसजंक लबेल (ईएएल), क्यूआर 
कोड, सीरियल शिपिगं कंटेनर कोड (एस.एस.सी.सी), ग्लोबल ट््र रेड 
आइटम नबंर (जी.टी.आई.एन), एक्सएमएल आधारित डेटा विनिमय 
तथा हैैंडहेल्ड स्कैन िगं उपकरणोों का उपयोग कर बोतल-स्तरीय 
अनरेुखण, स्टॉक निगरानी, अवधै विचलन की रोकथाम तथा प्रभावी 
नियामकीय नियंत्रण सनुिश्चित करती है।

उद्देश्य
ई-एस.सी.एम.एस के प्रमखु उद्देश्य निम्नलिखित हैैं:

•	 मदिरा वितरण की एंड-टू-एंड डिजिटल ट््र रैकिंग स्थापित करना।

•	 स्टॉक की आवाजाही मेें पारदर््शशिता एवं जवाबदेही सनुिश्चित 
करना।

•	 अवधै विचलन, प्रतिरूपण तथा अनधिकृत बिक्री को रोकना।

•	 आबकारी विभाग, मणिपुर सरकार

•	 आसवनियाां/आपूर््ततिकर्ता

•	 बॉटलर

•	 बधंित गोदाम

•	 थोक विक्रे ता

•	 खदुरा विक्रे ता

सभी हितधारकोों का पंजीकरण ई-अबकारी मणिपुर प्रणाली के 

माध्यम स ेकिया जाता है।

आबकारी विभाग की भमूिका
ई-एस.सी.एम.एस मेें आबकारी विभाग नियामकीय प्राधिकरण 

एव ंप्रशासक की भूमिका निभाता है।

विभाग की प्रमुख जिम्मेदारियााँ हैैं:

•	 हितधारकोों का पंजीकरण एव ंप्रबधंन।

•	 आपूर््ततिकर्ताओ,ं बॉटलरोों, ब्ररांडोों, लबेलोों, गोदामोों, थोक एवं 

खदुरा विक्रे ताओ ंतथा मलू्य निर्धारण स ेसबंधंित मास्टर डेटा का 

रखरखाव।

•	 हितधारकोों के उपयोगकर्ता खात ेबनाना।

•	 ईएएल माांगोों का प्रबधंन एवं अनुमोदन।

•	 सपूंर््ण आपूर््तति श््रृृंखला मेें स्टॉक की आवाजाही की निगरानी।

प्रणाली सरंचना का अवलोकन
ई-एस.सी.एम.एस एक केें द्रीकृत वबे-आधारित मचं है, जिसे 

हैैंडहेल्ड एंड््र रॉयड स्कैन िगं उपकरणोों के साथ एकीकृत किया गया है।

यह प्रणाली केस एवं बोतल दोनोों स्तरोों पर मदिरा की ट््र रैकिंग 

हेतु मानकीकृत पहचान तंत्र का उपयोग करती है। प्रत्येक केस को 

एस.एस.सी.सी आधारित विशिष्ट पहचान प्रदान की जाती है, जबकि 

प्रत्येक बोतल को एक विशिष्ट ईएएल संख्या स ेजोड़़ा जाता है।

आबकारी आसजंक लबेल (ईएएल) प्रबंधन
ईएएल बोतल-स्तरीय अनुरेखण का मखु्य आधार है।

•	 ईएएल माांग: आसवनियाां अथवा आपरू््ततिकर्ता आबकारी विभाग 

को ईएएल की माांग प्रस्तुत करत ेहैैं।

•	 अनुमोदन प्रक्रिया: स्वीकृत ईएएल सबंधंित आसवनी को 

आबकारी विभाग द्वारा जारी किए जात ेहैैं।

•	 बॉटलरोों को वितरण: बॉटलिगं कार््य हेत ुआसवनियाां ईएएल 

बॉटलरोों को वितरित करती हैैं।

बॉटलिगं एवं एक्सएमएल अपलोड प्रक्रिया
बॉटलर बोतलोों पर ईएएल चिपकात े हैैं तथा उत्पादन एवं 

पैकेजिगं संबधंी जानकारी एक्सएमएल फ़़ाइलोों के माध्यम से 

अपलोड करते हैैं। एक्सएमएल फ़़ाइल मेें निम्नलिखित विवरण 

•	 ईएएल के माध्यम स ेबोतल-स्तरीय अनुरेखण सनुिश्चित करना।

•	 इन्ववेंटरी एवं लॉजिस्टिक्स प्रबधंन को सवु्यवस्थित बनाना।

•	 क्यूआर कोड स्कैन िगं के माध्यम स ेवास्तविक समय सत्यापन 
सक्षम करना।

•	 सप्लाई चने ऑपरेशन्स को ई-आबकारी के साथ इंटीग्रेट करेें

•	 परिचालन दक्षता एवं इन्ववेंटरी नियतं्रण मेें सधुार करना।

शामिल हितधारक
यह सिस्टम इन चीज़ों को जोड़ता है:

ई-सप्लाई चने मनैजेमेेंट सिस्टम 

(ई-एस.सी.एम.एस) एक डिजिटल 

प्लेटफ़़ॉर््म है जिस े मणिपुर सरकार 

के आबकारी विभाग के लिए शराब 

वितरण प्रक्रिया पर नज़र रखन े के 

लिए बनाया गया है। ई-आबकारी 

सिस्टम स े जडु़़ा प्लेटफ़़ॉर््म, आबकारी 

एडहेसिव लबेल (ईएएल), क्यूआर 

कोड वरेिफिकेशन और रियल-टाइम 

इन्ववेंट््र री ट््र रैकिंग के ज़रिए बोतलोों को 

ट््र रैक करता है। बॉटलिगं स ेरिटेल बिक्री 

तक सप्लाई चने के कामोों को डिजिटल 

बनाकर, ई-एस.सी.एम.एस पारदर््शशिता 

बढ़़ाता है, नकली उत्पादोों की हेराफेरी 

और बिक्री रोकता है, रेगुलटेरी 

निगरानी मज़बतू करता है, रेवने्यू की 

सरुक्षा बहेतर करता है, डेटा-आधारित 

फ़़ै सल े लनेे मेें मदद करता है, नियमोों 

के पालन की निगरानी आसान बनाता 

है और सप्लाई चने मेें असरदार तरीके 

स ेनियम लागू करन ेमेें मदद करता है।

एस. रमशे सिहं 
वजै्ञानिक - सी
ramesh.s@nic.in

एन. बिनोद सिहं 
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक व एसआईओ
binod@nic.in

एन. बिनोद सिहं 
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक व एसआईओ
binod@nic.in

मणिपुर मेें मदिरा वितरण की निगरानी एवं 
प्रबंधन हेतु एक डिजिटल मंच

ई-एस.सी.एम.एस

ई-गवर्ननेंस समाधान एव ंसवेाएँ
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ई-गवर्ननेंस समाधान एव ंसेवाएँ

शामिल होत ेहैैं:

•	 आयात अनजु्ञा सखं्या

•	 एस.एस.सी.सी

•	 बोतल जी.टी.आई.एन

•	 केस जी.टी.आई.एन

•	 पकै आकार

•	 बोतलोों की सखं्या

•	 समाप्ति तिथि

•	 ईएएल सखं्याएँ

सत्यापन के उपराांत आयात अनजु्ञा शिपमेेंट प्रक्रिया के लिए 

उपलब्ध हो जाती है।

शिपमेेंट एव ंपरिवहन प्रक्रिया
प्रणाली मेें दर््ज शिपमेेंट विवरण मेें शामिल हैैं:

•	 आयात अनजु्ञा सखं्या

•	 चालान सखं्या एव ंतिथि

•	 परिवहनकर्ता का विवरण

•	 वाहन सबंधंी जानकारी

•	 गतंव्य गोदाम

प्रेषित प्रत्येक केस पर उसके एस.एस.सी.सी स ेसबंद्ध क्यूआर 

कोड अकंित होता है, जिससे उसकी ट््र रैकिंग एवं सत्यापन सभंव 

होता है।

बधंित गोदाम मेें प्राप्ति
बॉन्डेड वयेरहाउस मेें हैैंडहेल्ड स्कैन िगं डिवाइस का इस्तेमाल 

करके कंसाइनमेेंट लिए जात ेहैैं।

क्यूआर कोड वेरिफिकेशन

•	 केस पर लग ेक्यूआर कोड को स्कैन  करता है

•	 अपलोड किए गए रिकॉर््ड स ेशिपमेेंट डेटा को वेरिफ़़ाई करता है

•	 वयेरहाउस डेस्टिनशेन और शिपमेेंट की असलियत की पुष्टि 

करता है

स्टॉक अपडेट

•	 सफलतापूर््वक वरेिफिकेशन होन ेपर:

•	 वयेरहाउस की इन्ववेंट््र री अपन ेआप अपडेट हो जाती है

•	 स्टॉक आग ेके डिस्ट्री ब्यूशन के लिए उपलब्ध हो जाता है।

थोक विक्रे ता हेत ुक्रय आदेश एव ंप्रेषण
मणिपुर मेें थोक विक्रे ता की भमूिका मणिपुर स्टेट बेवरेजजे 

कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एम.एस.बी.सी.एल) द्वारा निभाई जाती है।

1. क्रय आदेश प्रस्तुत करना

•	 क्रय आदेश प्रणाली के माध्यम से तयैार एव ंप्रस्तुत किए जात ेहैैं।

2. बंधित गोदाम स ेप्रेषण

प्रेषण के दौरान:

•	 केसोों का स्कैन  एव ंसत्यापन किया जाता है।

•	 आवाजाही अभिलखे तयैार किए जात ेहैैं।

•	 स्टॉक स्तर स्वतः अद्यतन हो जात ेहैैं।

थोक विक्रे ता द्वारा प्राप्ति
थोक विक्रे ता हैैंडहेल्ड स्कैन र का उपयोग करके खपेोों की पषु्टि 

करत ेहैैं।  यह सिस्टम निम्नलिखित की पुष्टि करता है:

•	 शिपमेेंट की प्रामाणिकता

•	 खरीद ऑर््डर मपैिगं

•	 केस विवरण

अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

राज्य सचूना-विज्ञान अधिकारी
एनआईसी मणिपरु राज्य केें द्र
एनकेएन ब्लॉक, नया सचिवालय
इम्फाल, मणिपरु - 795001
ईमले:  sio-man@nic.in, फ़़ोन: 0385-2225206

•	 गंतव्य जानकारी

सत्यापित स्टॉक स्वचालित रूप स ेथोक विक्रे ता की इन्ववेंट््र री मेें 

जडु़ जाता है।

खदुरा विक्रे ता माांग एव ंआपरू््तति प्रक्रिया
रिटेलर सिस्टम के ज़रिए स्टॉक इंडेेंट जमा करत ेहैैं

थोक विक्रे ता द्वारा स्टॉक निगरानी

स्थिति 1: स्टॉक उपलब्ध है

•	 आदेशोों का तत्काल प्रससं्करण किया जाता है।

•	 केसोों को स्कैन  कर प्रेषित किया जाता है।

स्थिति 2: स्टॉक उपलब्ध नहीीं है

•	 बधंित गोदामोों को पुनःपूर््तति आदेश भेज ेजात ेहैैं।

खदुरा विक्रे ता को प्रेषण एवं प्राप्ति
प्रेषण स ेपूर््व तथा प्राप्ति के समय केसोों को स्कैन  किया जाता है।

प्राप्ति सत्यापन

प्रणाली निम्नलिखित का सत्यापन करती है:

•	 खपे की प्रामाणिकता

•	 खदुरा विक्रे ता मैपिगं

•	 शिपमेेंट विवरण

•	 उत्पाद सबंधंी जानकारी

सत्यापन के बाद खदुरा विक्रे ता की इन्ववेंटरी स्वतः अद्यतन हो 

जाती है।

बोतल-स्तरीय बिक्री एव ंअनरेुखण
ई-एस.सी.एम.एस ईएएल अथवा बारकोड स्कैन िगं के माध्यम 

स ेबोतल-स्तरीय बिक्री सत्यापन सक्षम बनाता है।

बिक्री स े पूर््व प्रत्येक बोतल का स्वामित्व एव ं स्टॉक स्थिति 

सनुिश्चित करने के लिए स्कैन िगं प्रणाली द्वारा प्रमाणीकरण किया 

जाता है। सत्यापन के बाद बिक्री का प्रससं्करण पॉइंट ऑफ सले 

(पीओएस) प्रणाली के माध्यम स ेकिया जाता है, जो बिलिगं, भुगतान 

सगं्रह, चालान निर्माण तथा रेजरपे एकीकृत डिजिटल भुगतान 

सवुिधाएँ प्रदान करती है। वास्तविक समय बिक्री रिकॉर््डििंग के साथ 

इन्ववेंटरी स्वतः अद्यतन हो जाती है।

खदुरा सत्यापन

प्रणाली सनुिश्चित करती है कि:

•	 केवल आवंटित बोतलोों की बिक्री ही की जा सके।

•	 अलग-अलग रिटेलर््स के बीच बिक्री पर रोक है।

•	 अवैध विचलन को रोका जा सके।

बोतल-स्तरीय अनुरेखण के लाभ

•	 एंड-टू-एंड अनरेुखण

•	 नकली उत्पादोों की रोकथाम

•	 विचलन नियतं्रण

•	 बिक्री की सटीक निगरानी

•	 बहेतर नियामकीय अनुपालन

प्रमखु विशषेताएँ
•	 केें द्रीकृत आपूर््तति श््रृृंखला प्रबधंन

•	 वास्तविक समय स्टॉक ट््र रैकिंग

•	 क्यूआर कोड आधारित सत्यापन

•	 बोतल-स्तरीय अनरेुखण

•	 एक्सएमएल आधारित डेटा एकीकरण

•	 स्वचालित इन्ववेंटरी अद्यतन

•	 भूमिका-आधारित अभिगम नियंत्रण

•	 हैैंडहेल्ड उपकरण एकीकरण

•	 ई-अबकारी एकीकरण

•	 विचलन की रोकथाम

•	 ऑडिट ट््र रेल एवं निगरानी

प्रमखु लाभ
प्रशासनिक लाभ
•	 बहेतर नियामकीय निगरानी

•	 अधिक पारदर््शशिता एवं जवाबदेही

•	 सदुृढ़ अनपुालन निगरानी

•	 बहेतर ऑडिट प्रबधंन

परिचालन लाभ
•	 तजे एव ंकुशल स्टॉक प्रबधंन

•	 मनैअुल प्रक्रियाओ ंमेें कमी

•	 प्रभावी इन्ववेंटरी प्रबधंन

•	 वास्तविक समय स्टॉक दृश्यता

सरुक्षा लाभ
•	 अनधिकृत आवाजाही की रोकथाम

•	 विचलन एवं नकली उत्पादोों की पहचान

•	 सरुक्षित बोतल-स्तरीय प्रमाणीकरण

वित्तीय लाभ
•	 बहेतर राजस्व सरंक्षण

•	 राजस्व रिसाव मेें कमी

•	 कर एवं शुल्क निगरानी मेें सधुार

भावी संभावनाएँ
ई-एस.सी.एम.एस को भविष्य की आवश्यकताओ ं को ध्यान 

मेें रखत े हुए विकसित किया गया है। इसमेें क्षतिग्रस्त स्टॉक 
प्रबधंन, स्टॉक स्थानाांतरण एवं वापसी, सामंजस्य एवं समायोजन 
मॉड्यूल, उन्नत विश्लेषणात्मक डैशबोर््ड, मोबाइल आधारित निगरानी 
अनपु्रयोग तथा कृत्रिम  बुद्धिमत्ता आधारित विसगंति पहचान जसैी 
सवुिधाएँ जोड़़ी जा सकती हैैं, जिससे आपरू््तति श््रृृंखला की दक्षता एवं 
नियामकीय निगरानी और अधिक सदुृढ़ होगी।

निष्कर््ष
ई-एस.सी.एम.एस मणिपुर मेें मदिरा वितरण की निगरानी हेतु 

एक व्यापक डिजिटल ढाांचा प्रदान करता है। ईएएल आधारित 
बोतल-स्तरीय अनरेुखण, क्यूआर कोड सत्यापन तथा वास्तविक 
समय इन्ववेंटरी प्रबंधन के माध्यम स ेसभी हितधारकोों को एक मचं 
पर एकीकृत करत ेहुए यह प्रणाली नियामकीय नियतं्रण को सुदृढ़ 
बनाती है, परिचालन दक्षता बढ़़ाती है, अवधै विचलन को रोकती है 
तथा राजस्व सरंक्षण सुनिश्चित करती है।

ई-अबकारी प्रणाली के साथ इसका एकीकरण राज्य भर मेें 
प्रभावी सशुासन एवं सवु्यवस्थित आबकारी प्रशासन को और 
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जिला से

संपादित : विनोद कुमार गर््ग

उ    त्तराखडं, हिमालय की अनके प्रमखु पर््वत चोटियोों एवं 
ट््र रेकिग मार्गगों का केें द्र है, जहााँ प्रतिवर््ष हजारोों पर््वतारोही 
और साहसिक पर््यटन के उत्साही आत े हैैं। कित ु दरु््गम 

एव ंपर्यावरणीय दृष्टि स ेसंवदेनशील क्षेत्ररों मेें पर््वतारोहण अभियानोों 
के प्रबधंन की पारंपरिक व्यवस्था लबंी मनैअुल प्रक्रियाओ,ं विभिन्न 
विभागोों स ेअनमुतियााँ प्राप्त करन ेकी आवश्यकता तथा अभियानोों 
की सीमित निगरानी जसैी चुनौतियोों स ेजडु़़ी थी।

इन चनुौतियोों के समाधान के लिए उत्तराखडं सरकार न े 26 
सितंबर, 2021 को उत्तराखडं एडवेेंचर फेस्टिवल के दौरान उत्तराखडं 
पर््वतारोहण अनमुति प्रणाली (य.ूएम.पी.एस) का शभुारंभ किया। 
यह पोर््टल पर््वतारोहण अनमुति एवं संबधंित सवेाओ ंके प्रबधंन के 
लिए एक केें द्रीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराता है। इसके साथ 
उत्तराखडं पर््वतारोहण प्रशासन का व्यापक डिजिटलीकरण करने 
वाल ेभारत के अग्रणी राज्ययों मेें शामिल हो गया है।

पहल की आवश्यकता
साहसिक पर््यटन की बढ़ती लोकप्रियता न ेऐसी पारदर्शी, दक्ष 

एव ं प्रौद्योगिकी-सचंालित प्रणाली की आवश्यकता को रेखाांकित 
किया, जो—

•	 परमिट अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाना

•	 विभागोों के मध्य समन्वय को सुदृढ़ करना

•	 पर््वतारोहियोों की सुरक्षा एवं निगरानी को बेहतर बनाना

•	 पर्यावरणीय अनुपालन को सुदृढ़ करना

•	 आपातकालीन प्रतिक्रिया को अधिक त्वरित बनाना

•	 डेटा-आधारित योजना निर्माण एवं नीतिगत निर््णयोों को समर््थन 
प्रदान करना

य.ूएम.पी.एस की परिकल्पना विखडंित प्रक्रियाओ ंको समाप्त 
कर साहसिक पर््यटन प्रबधंन के लिए एक निर्बाध डिजिटल 
पारिस्थितिकी ततं्र विकसित करने के उद्देश्य स ेकी गई थी।

प्रमुख चुनौतियााँ
•	 सरकारी दफ़्तरोों के कई बार चक्कर लगाना

•	 अलग-अलग अधिकारियोों को एक जैसे दस्तावेज़ जमा करना

•	 मैन्युअल रूप से जाांच और वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं

•	 काम की मौजूदा स्थिति का तुरंत पता न चल पाना

•	 अलग-अलग विभागोों के बीच बातचीत मेें देरी

•	 चल रहे अभियानोों की जानकारी ठीक से न मिल पाना

•	 अभियानोों के पुराने रिकॉर््ड को बनाए रखने मेें मुश्किल

•	 प्लानिगं और एनालिसिस के लिए सेेंट््रलाइज़्ड डेटा का न होना

इन चनुौतियोों की वजह से अक्सर अभियान आयोजित 

करन े वाले लोग हतोत्साहित होते थे और सरकारी एजेेंसियोों पर 

प्रशासनिक बोझ बढ़ जाता था।

प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ
ऑनलाइन पंजीकरण एवं उपयोगकर्ता प्रबंधन

पोर््टल विभिन्न श्रेणियोों के उपयोगकर्ताओ ं के लिए भमूिका-

आधारित अभिगम उपलब्ध कराता है, जिससे अभियान आयोजक, 

अधिकारी तथा प्रशासक सरुक्षित एवं नियतं्रित वातावरण मेें अपनी-

अपनी भूमिका के अनरुूप प्रणाली का उपयोग कर सकत ेहैैं।

डिजिटल अनुमति प्रबंधन
एक पूरी तरह स े स्वचालित परमिट प्रबधंन ढाांचा मानवीय 

हस्तक्षेप के बिना आवेदन प्रससं्करण, सत्यापन, अनमुोदन और जारी 

करन ेकी सवुिधा प्रदान करता है।

पर््वत चोटियोों का सूचना भंडार
पोर््टल मेें एक केें द्रीकृत डेटाबेस उपलब्ध है, जिसमेें अधिसचूित 

पर््वत चोटियोों, पर््वतारोहण के उपयकु्त मौसम, मार्गगों, नियमोों तथा 

दिशा-निर्देशोों स ेसबंधंित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

अभियान निगरानी प्रणाली
अधिकारी अभियान की गतिविधियोों पर नज़र रख सकत ेहैैं और 

अपडेटेड रिकॉर््ड बनाए रख सकत े हैैं, जिससे सरुक्षा प्रबधंन और 

ऑपरेशनल देखरेख बहेतर होती है।

एकीकृत डिजिटल भुगतान प्रणाली
पोर््टल के माध्यम स ेअभियान शलु्क, अनमुति शलु्क तथा अन्य 

लागू करोों का सरुक्षित ऑनलाइन भगुतान किया जा सकता है, 

जिससे भगुतान प्रक्रिया अधिक सरल एवं पारदर्शी बनती है।

स्वचालित सूचनाएँ
आवदेकोों को आवदेन की स्थिति, मजं़़ूरी, कमियोों और परमिट 

जारी होन ेके बारे मेें अलर््ट और अपडेट मिलत ेहैैं।

पोर््टल का अवलोकन
यू.एम.पी.एस पर््वतारोहण गतिविधियोों स े जुड़़े सभी प्रमुख 

हितधारकोों, जसै े पर््वतारोही, अभियान दल, भारतीय पर््वतारोहण 
फाउंडेशन (आईएमएफ), वन विभाग, पर््यटन विभाग तथा जिला 
प्रशासन, को एक ही मंच पर एकीकृत करता है।

पोर््टल के माध्यम से उपयोगकर्ता—

•	 पहचान की गई 83 चोटियोों के बारे मेें जानकारी प्राप्त करेें

•	 अभियान की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करेें

•	 ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करेें

•	 डिजिटल पेमेेंट करेें

•	 आवेदन की स्थिति को रियल-टाइम मेें ट््र रैक करेें

•	 इलेक्ट्रॉनि क रूप से सूचनाएं और मंज़़ूरी प्राप्त करेें

पारंपरिक व्यवस्था की चुनौतियााँ
यू.एम.पी.एस के लागू होने स े पहल े अभियान आयोजकोों को 

अनमुति प्राप्त करने के लिए लबंी एवं जटिल प्रक्रिया स े गुजरना 
पड़ता था।

यू.एम.पी.एस एक एकल खिड़की 
डिजिटल प्लेटफॉर््म है, जो उत्तराखंड 
मेें पर््वतारोहण अभियानोों एवं ट््र रेकिग 
गतिविधियोों के नियमन, सुविधा एवं 
निगरानी को सुव्यवस्थित बनाता है। 
अनुमति प्रक्रिया के डिजिटलीकरण 
तथा सभी हितधारकोों को एकीकृत 
मंच पर जोड़कर यह प्रणाली 
प्रशासनिक दक्षता, पर््यटकोों की 
सुरक्षा, पारदर््शशिता एवं सतत पर््यटन 
को सुदृढ़ बनाती है। साथ ही, यह 
साहसिक पर््यटन क्षेत्र मेें डेटा-
आधारित सुशासन को भी बढ़़ावा 
देती है।

शक्ति प्रसाद रतडू़़ी 
वजै्ञानिक - डी
shakti.raturi@nic.in

अरुण शर्मा 
तकनीकी निदेशक
sharma.arun@nic.in

उत्तराखंड पर््वतारोहण गतिविधियोों के लिए 
एकल खिड़की प्रणाली

यू.एम.पी.एस

ई-गवर्ननेंस समाधान एव ंसवेाएँ
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ई-गवर्ननेंस समाधान एव ंसेवाएँ

आईएमएफ/ टीम
एसड�एूस पोटर्ल पर

पंजीकरण कर लॉ�गन कर�

अ�भयान� का �ववरण देख� – पूणर् / �ग�त पर / �नध��रत कायर्�म के अनुसार
आपदा �बंधन �ा�धकरण | पु�लस �वभाग | �जला म�ज�� ेट

�नगरानी एवं सुरक्षा के �लए वा��वक समय क� पहँुच

अ�भयान हेतु आवेदन, टीम 
का �ववरण दजर् कर� तथा 

आव�क सहायक 
द�ावज़े अपलोड कर�

�शखर� क� उपल�ता 
ज�च� तथा मागर् का 

चयन कर�

ऑनलाइन आवेदन 
वन �वभाग को 

��तु कर�

वन �वभाग के 
अ�धका�रय� द्वारा 

आवदेन का ऑनलाइन 
स�ापन

एक�कृत पमे�ट गटेवे 
के मा�म स ेलागू 

श�ु का ऑनलाइन 
भगुतान कर�

ई-पर�मशन जार� 
िकया गया

ई-पर�मशन ईमेल, एसएमएस 
तथा पोटर्ल द�ावज़े डैशबोडर् 
के मा�म स ेआईएमएफ/ 

टीम को भजेी गई

प्रशासनिक डैशबोर््ड
व्यापक प्रशासनिक डैशबोर््ड के माध्यम स ेअधिकारी—

•	 आवेदनोों की समीक्षा कर सकते हैैं।

•	 पर््वतारोहण अभियानोों की निगरानी कर सकते हैैं।

•	 विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तैयार कर सकते हैैं।

•	 पर््वत चोटियोों के उपयोग का विश्लेषण कर सकते हैैं।

•	 पर््यटन संबंधी प्रवृत्तियोों का अध्ययन कर सकते हैैं।

•	 नीति-निर्माण के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैैं।

केें द्रीकृत डेटा प्रबंधन
पोर््टल पर््वतारोहण अभियानोों से संबधंित सभी सचूनाओ ंके लिए 

एकल एवं केें द्रीकृत डेटा भडंार के रूप मेें कार््य करता है, जिससे 

आकँड़ों की शदु्धता, एकरूपता तथा उपलब्धता सनुिश्चित होती है।

प्रौद्योगिकी संरचना
बढ़ती उपयोगकर्ता सखं्या तथा भविष्य की आवश्यकताओ ंको 

ध्यान मेें रखत ेहुए य.ूएम.पी.एस को मापनीय एव ंसदुृढ़ प्रौद्योगिकी 

सरंचना पर विकसित किया गया है।

एप्लिकेशन संरचना
•	 वेब-आधारित केें द्रीकृत प्लेटफॉर््म।

•	 मॉड्यूलर एवं मापनीय डिज़़ाइन।

•	 सेवा-उन्मुख कार््यप्रवाह संरचना।

•	 विभिन्न उपकरणोों के लिए रिस्पॉन्सिव यूज़र इंटरफ़़े स

अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी
एनआईसी उत्तराखडं राज्य केें द्र
सचिवालय परिसर, सभुाष रोड राजपरु रोड
देहरादनू, उत्तराखडं – 248001 
ईमले:  sio-ua@nic.in, फ़़ोन: 0135-2713739

दृष्टि एवं उद्देश्य
इस पहल का मकसद उत्तराखडं को टेक्नोलॉजी-आधारित 

एडवेेंचर टूरिज्म गवर्ननेंस के लिए एक मॉडल राज्य के तौर पर 

स्थापित करन ेका दीर््घकालिक विज़न है।

•	 यूनिफाइड डिजिटल इकोसिस्टम: एडवेेंचर टूरिज्म की पूरी 

प्रक्रिया के लिए एक सिगंल-विडंो प्लेटफॉर््म देना।

•	 ऑपरेशनल एक्सीलेेंस: ऑटोमेशन के ज़रिए पारदर््शशिता, 

दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।

•	 बेहतर सुरक्षा: अभियान की ट््र रैकिग को बेहतर बनाना और 

आपातकालीन स्थिति मेें प्रतिक्रिया देने की क्षमता को मज़बूत 

करना।

•	 सस्टेनेबल टूरिज्म: पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार पर््यटन को 

बढ़ावा देना और हिमालय के नाज़ुक इकोसिस्टम को बचाना।

•	 डेटा-आधारित गवर्ननेंस: सही फ़ैसले लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेट र 

और पॉलिसी बनाने वालोों को रियल-टाइम जानकारी और 

एनालिटिकल जानकारी उपलब्ध कराना।

हितधारकोों को लाभ
पर््वतारोहियोों के लिए

•	 तेज़़ी से मंज़़ूरी

•	 आसान प्रक्रियाएँ

•	 कम कागज़़ी काम

•	 बेहतर योजना और संसाधनोों का आवंटन

•	 बेहतर पर्यावरण और पर््यटन प्रबंधन

प्रभाव एवं उपलब्धियााँ
वर््ष 2021 मेें लॉन्च होने के बाद स,े इस पोर््टल ने उत्तराखडं मेें 

पर््वतारोहण गतिविधियोों के मैनजेमेेंट मेें काफी सधुार किया है।

मुख्य नतीजे
•	 अभियान की मंज़़ूरी के लिए स्टटैंडर््ड प्रोसेस

•	 अलग-अलग मंज़़ूरी प्रक्रियाओ ंका खात्मा

•	 बेहतर पारदर््शशिता और जवाबदेही

•	 पर््यटकोों की सुरक्षा और अभियान की ट््र रैकिग मेें सुधार

•	 पर््वतारोहण की जानकारी का सेेंट््रलाइज़्ड डेटाबेस

•	 विभागोों के बीच बेहतर कामकाज की क्षमता

•	 पर्यावरण की निगरानी और नियमोों का पालन मज़बूत हुआ

सफलता के पैमाने
•	 2021 से सफलतापूर््वक चल रहा है

•	 100 से ज़््यादा अभियान परमिट जारी किए गए

•	 500 से ज़््यादा पर््वतारोहियोों को सुविधा दी गई

•	 83 चिन्हित पर््वतारोहण चोटियाां पूरी तरह से कवर की गयी।

निष्कर््ष
य.ूएम.पी.एस एक नई तरह की ई-गवर्ननेंस पहल है, जिसने 

एक पारदर्शी, कुशल और इंटीग्रेटड डिजिटल प्लेटफ़़ॉर््म के ज़रिए 

प्रयुक्त प्रौद्योगिकियााँ
फ्रं ट एंड

•	 एएसपी.नेट

•	 एजैक्स

•	 जेक्वेरी

•	 बूटस्ट्रै प

बकै एंड

•	 पोस्टग्रीएसक्यूएल डेटाबेस
क्लाउड अवसरंचना

•	 राज्य डेटा केें द्र के क्लाउड पर होस्ट।

•	 उच्च उपलब्धता वाली संरचना।

•	 बैकअप एवं आपदा पुनर्प्राप्ति व्यवस्था।

•	 सुरक्षित होस््टििंग वातावरण।

•	 केें द्रीकृत निगरानी एवं अनुरक्षण।

•	 जानकारी तक ऑनलाइन पहँुच

•	 ज़््यादा पारदर््शशिता

सरकारी विभागोों के लिए
•	 बेहतर तालमेल

•	 मानक कार््य-प्रक्रियाएँ

•	 बेहतर निगरानी क्षमताएँ

•	 प्रशासनिक बोझ मेें कमी

•	 बेहतर रिकॉर््ड मैनेजमेेंट

स्थानीय समुदायोों के लिए
•	 पर््यटन के ज़््यादा अवसर

•	 एडवेेंचर टूरिज़्म से आर््थथिक विकास

•	 स्थानीय सेवाओ ंऔर सहायता प्रणालियोों की बेहतर दृश्यता

नीति-निर्माताओ ंके लिए
•	 सटीक और रियल-टाइम डेटा तक पहँुच

पर््वतारोहण के मैनजेमेेंट को आसान और बहेतर बनाया है। परमिट 
स ेजडु़़े कामोों को डिजिटल बनाकर और सभी संबधंित लोगोों को 
जोड़कर, यह ऑपरेशन की क्षमता, पर््यटकोों की सरुक्षा, नियमोों की 
निगरानी और टिकाऊ पर््यटन को बहेतर बनाता है। इस ेबड़़े स्तर 
पर इस्तेमाल करन ेके हिसाब स ेबनाया गया है; इस प्लेटफ़़ॉर््म को 
एडवाांस््ड ट््र रैकिग और एनालिटिक्स क्षमताओ ंके साथ और बहेतर 
बनाया जा सकता है और इस ेहिमालयी राज्ययों मेें भी लाग ूकिया जा 
सकता है। इस तरह, यह भारत मेें टेक्नोलॉजी पर आधारित एडवेेंचर 
टूरिज़्म गवर्ननेंस के लिए एक मॉडल बन गया है।

चित्र 8.1 यू.एम.पी.एस (एसडब्ल्यूएस) के ज़रिए डिजिटल वर््क  फ़़्ललो
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जिला से

संपादित : अमित अग्रवाल

स     रकार द्वारा लिया गया प्रत्येक निर््णय, प्रत्येक नीति, 
अधिसूचना, प्रतिवदेन, ससंदीय बहस तथा प्रशासनिक 
अभिलेख राष्टट्र  की संस्थागत स्मृति का हिस्सा होता 

है। इन अभिलेखोों का सरंक्षण तथा उन्हहें सरलतापूर््वक खोजे और 
उपयोग किए जाने योग्य बनाना प्रभावी शासन, पारदर््शशिता और 
उत्तरदायित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है।

दशकोों स े सरकारी सगंठन सचूना प्रबधंन के लिए भौतिक 
फाइलोों और विभिन्न स्थानोों पर स्थित दस्तावजे रिपॉजिटरियोों 
पर निर््भर रहे हैैं। यद्यपि इन व्यवस्थाओ ंने अपने समय मेें उपयोगी 
भमूिका निभाई, किन्तु अभिलेखोों की निरंतर बढ़ती मात्रा ने उनके 
भडंारण, पुनर्प्राप्ति और सरंक्षण को अधिक चुनौतीपरू््ण बना दिया 
है। फाइलोों का पता लगाना कठिन हो सकता है, भौतिक अभिलेख 
समय के साथ क्षतिग्रस्त हो सकते हैैं तथा विभिन्न प्रणालियोों मेें 
सगं्रहीत सचूनाओ ंतक पहंुच प्राप्त करना जटिल हो सकता है।

डिजिटल अभिलेखीकरण इन चुनौतियोों का समाधान एक 
ऐस े सरंचित डिजिटल वातावरण के माध्यम से करता है, जिसमेें 
अभिलेखोों का सरंक्षण, संगठन और उपयोग सभंव हो सके। यह 

वेदिका (वर््चचुअल इलेक्ट्रॉ निक दस्तावजे़ अनुक्रमण और ज्ञान 
सगं्रह) इन सभी सुविधाओ ंको एक ही प्लेटफ़़ॉर््म पर लाता है, जिससे 
ससं्थाएँ अपनी जानकारी को सुरक्षित रख पाती हैैं और सही समय 
पर सही यजू़र््स तक जानकारी पहँुचा पाती हैैं।

वेदिका मंच
राष्ट्री य सचूना विज्ञान केें द्र (एनआईसी) द्वारा विकसित 

वेदिका, सरकारी सगंठनोों के लिए एक विन्यासयोग्य डिजिटल 
अभिलेखीकरण एवं दस्तावेज प्रबधंन मंच उपलब्ध कराती है।

इसका मूल आधार डी-स्पेस है, जो विश्व के सर्वाधिक 
प्रचलित मकु्त-स्रोत रिपॉजिटरी मंचोों मेें स े एक है। मसैाचसुट्ेस 
प्रौद्योगिकी ससं्थान (एमआईटी) पुस्तकालयोों तथा हेवलेट-पकैार््ड 
प्रयोगशालाओ ं के सहयोग स े विकसित डी-स्पेस का उपयोग 
विश्वभर के हजारोों ससं्थान दीर््घकालिक डिजिटल सरंक्षण और 
रिपॉजिटरी प्रबधंन के लिए करते हैैं।

एनआईसी इस सिद्ध एवं विश्वसनीय आधारभतू मचं का 
उपयोग करते हुए इस ेमंत्रालयोों, विभागोों तथा सार््वजनिक क्षेत्र के 
सगंठनोों की विशिष्ट आवश्यकताओ ंके अनुरूप अनुकूलित करता 
है। परिणामस्वरूप एक ऐसा मंच उपलब्ध होता है जो अंतरराष्ट्री य 
सर्वोत्तम प्रथाओ ं और सरकारी आवश्यकताओ ं पर आधारित 
अनुकूलन का समन्वय प्रस्तुत करता है।

संगठनात्मक आवश्यकताओ ंके 
अनुरूप

प्रत्येक सगंठन अपनी सचूनाओ ं का प्रबधंन अलग-अलग 
तरीके से करता है। उदाहरण के लिए, किसी विधायी रिपॉजिटरी मेें 
अधिनियमोों, नियमोों और अधिसचूनाओ ंके लिए विशषे वर्गीकरण 
की आवश्यकता हो सकती है, जबकि किसी ससंदीय रिपॉजिटरी 
मेें सामग्री को सत्ररों, बहसोों और सदस्ययों के आधार पर व्यवस्थित 
किया जा सकता है।

वेदिका इन विविध आवश्यकताओ ंको विन्यासयोग्य रिपॉजिटरी 
सरंचनाओ,ं मटेाडेटा स्कीमाओ,ं सगं्रह पदानुक्रमोों, कार््यप्रवाहोों तथा 
भमूिका-आधारित अभिगम नीतियोों के माध्यम स े परूा करती है। 
सगंठन अपने दस्तावजे वर्गीकरण, मेटाडेटा आवश्यकताओ ं तथा 
अभिगम नियमोों को परिभाषित करते हैैं, जबकि एनआईसी मचं को 
इन आवश्यकताओ ंके अनुरूप विन्यस्त करता है। आवश्यकता पड़ने 
पर विशषे प्रयोजन हेतु अनुकूलित इंटरफेस तथा समर््पपित पोर््टलोों 
का विकास भी किया जा सकता है।

प्रमुख विशेषताएँ
वेदिका दस्तावेज प्रबधंन व डिजिटल अभिलेखीकरण स ेसबंधंित 

सनुिश्चित करता है कि सचूनाएं भविष्य मेें सदंर््भ हेतु उपलब्ध रहेें तथा 
उनकी खोज क्षमता और परिचालन दक्षता मेें उल्लेखनीय वृद्धि हो।

दस्तावेज भंडारण से ज्ञान संरक्षण 
तक

डिजिटल आर्काइविगं का मतलब सिर्फ़  कागज़़ी रिकॉर््ड को 
इलेक्ट्रॉ निक फ़़ाइलोों मेें बदलना नहीीं है। इसकी असली अहमियत 
ऐस ेसिस्टम बनाने मेें है जहााँ जानकारी को व्यवस्थित तरीके स ेरखा 
व  खोजा जा सके और ज़रूरत पड़ने पर उसे वापस पाया जा सके।

यहीीं पर डॉक्यूमेेंट मैनेजमेेंट सिस्टम (डीएमएस) एक अहम 
भमूिका निभाता है। डीएमएस व्यवस्थित स्टोरेज, खोजने की सुविधा, 
वर््शन ट््ररै किंग, एक्सेस कंट््ररोल , ऑडिट की सुविधा और वर््क फ़़्ललो 
सपोर््ट देता है, जिसस ेयह पक्का होता है कि आर्काइव किए गए 
रिकॉर््ड बनने के लबं ेसमय बाद भी काम के बने रहेें।

वेदिका, एनआईसी द्वारा विकसित एक 

डिजिटल अभिलेखीकरण एव ंदस्तावजे 

प्रबधंन मचं है, जिसे मतं्रालयोों, विभागोों 

तथा सार््वजनिक क्षेत्र के सगंठनोों को 

उनके अभिलेखोों के सम्पूर््ण जीवनचक्र 

मेें संरक्षित, व्यवस्थित और प्रबधंित 

करने मेें सहायता प्रदान करने के 

लिए विकसित किया गया है। वैश्विक 

स्तर पर व्यापक रूप से अपनाए 

गए मकु्त-स्रोत रिपॉजिटरी मंच डी-

स्पेस पर आधारित तथा सरकारी 

सगंठनोों की विशिष्ट आवश्यकताओ ं

के अनुरूप अनुकूलित, वेदिका बिखरे 

हुए दस्तावेज सगं्रहोों को सरंचित, 

खोजयोग्य और दीर््घकालिक डिजिटल 

रिपॉजिटरियोों मेें परिवर््ततित करती है।

निवदेिता अग्रवाल 
वजै्ञानिक - सी
nivedita.aggarwal@nic.in

मो० इफ्तेखार खान 
वजै्ञानिक - सी
md.iftekar@nic.in

आशीष विक्रम अस्थाना 
उप  महानिदेशक व एचओजी
avasthana@nic.in

ब्रिजशे कृष्ण शर्मा 
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
brijesh@nic.in

ई-गवर्ननेंस समाधान एव ंसवेाएँ

सुशासन के लिए सुरक्षित, खोजयोग्य एवं 
सतत डिजिटल अभिलेख सुनिश्चित करना

वेदिका
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ई-गवर्ननेंस समाधान एव ंसेवाएँ

अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

आशीष विक्रम अस्थाना
उप महानिदेशक और एचओजी 
एनआईसी मखु्यालय, ए-ब्लॉक, लोधी रोड 
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, दिल्ली – 110003 
ईमेल:  avasthana@nic.in, फ़़ोन: 011-24305887

प्रक्रिया की शरुुआत अभिलेखीकरण एवं डिजिटलीकरण हेतु 

अभिलेखोों की पहचान से होती है। भौतिक दस्तावेजोों को स्कैन  कर 

ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (ओसीआर) तकनीकोों की सहायता 

स ेससंाधित किया जा सकता है, जबकि डिजिटल अभिलेखोों को 

सीधे रिपॉजिटरी मेें सम्मिलित किया जा सकता है। इसके पश्चात 

सगंठन दस्तावजे वर्गीकरण, मेटाडेटा सरंचना, उपयोगकर्ता 

भमूिकाएँ तथा अभिगम नीतियााँ निर्धारित करते हैैं।

इन जानकारियोों के आधार पर एनआईसी रिपॉजिटरी का 

विन्यास करता है, सगं्रह सरंचनाएँ और कार््यप्रवाह स्थापित करता है, 

परीक्षण एव ंसत्यापन सम्पन्न करता है तथा समाधान को एनआईसी 

की क्लाउड अवसरंचना पर परिनियोजित करता है। परिनियोजन के 

बाद उपयोगकर्ताओ ं का ऑनबोर््डििंग तथा परिचालन सहायता भी 

प्रदान की जाती है।

कार््यप्रवाह के माध्यम से यह रिपॉजिटरी उपयोगकर्ताओ ं को 
सत्यापित एव ं अद्यतन विधायी जानकारी तक विश्वसनीय पहँुच 
सनुिश्चित करती है।

राज्यसभा डिजिटल रिपॉजिटरी
राज्यसभा डिजिटल रिपॉजिटरी वर््ष 1952 स े अब तक की 

ससंदीय बहसोों और कार््यवाहियोों का सरंक्षण करती है। इसकी उन्नत 
खोज सुविधाएँ उपयोगकर्ताओ ंको विभिन्न खोज मानदंडोों के आधार 
पर ससंदीय इतिहास के दशकोों परुाने अभिलेखोों तक पहँुच प्रदान 
करती हैैं।

राज्यसभा सचिवालय आंतरिक रिपॉजिटरी
यही मचं सुरक्षित आतंरिक रिपॉजिटरियोों का भी समर््थन करता 

है, जहााँ संगठनात्मक आवश्यकताओ ं के अनुसार अभिगम को 
नियतं्रित किया जाता है। यह कार्यान्वयन दर्शाता है कि विन्यास-

करती है, जो संगठनोों को ऐसे रिपॉजिटरी विकसित करने मेें 
सहायता करता है जो ज्ञान का सरंक्षण करेें, खोजयोग्यता बढ़़ाएँ 
और सुशासन को सुदृढ़ बनाएं।

वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय रिपॉजिटरी आधार पर निर््ममित तथा 
सरकारी ससं्थाओ ं की आवश्यकताओ ं के अनुरूप अनुकूलित, 
वेदिका दस्तावेज भडंारण से दीर््घकालिक डिजिटल ज्ञान सरंक्षण 
की दिशा मेें परिवर््तन का मार््ग प्रशस्त कर रही है।

चित्र 9.1 वेदिका डिजिटल रिपॉज़़िटरी कार्यान्वयन ढाांचा

अनेक महत्वपरू््ण सुविधाएँ प्रदान करती है, जिनमेें शामिल हैैं-

•	 विन्यासयोग्य रिपॉजिटरी पदानुक्रमोों के माध्यम से दस्तावेजोों 
का संरचित संगठन।

•	 मेटाडेटा तथा पूर््ण-पाठ अनुक्रमण पर आधारित उन्नत खोज 
सुविधा।

•	 उपयोगकर्ता भूमिकाओ ंऔर संगठनात्मक आवश्यकताओ ंके 
अनुरूप नियंत्रित अभिगम।

•	 दस्तावेज गतिविधियोों का संस्करण अनुश्रवण एवं 
लेखापरीक्षणीयता।

•	 प्रस्तुतीकरण, समीक्षा एवं अनुमोदन प्रक्रियाओ ं के लिए 
कार््यप्रवाह समर््थन।

•	 डिजिटल अभिलेखोों का दीर््घकालिक संरक्षण।

इन सभी क्षमताओ ं के माध्यम स े सगंठन साधारण दस्तावजे 
भडंारण से आगे बढ़कर स्थायी डिजिटल ज्ञान रिपॉजिटरियोों की 
स्थापना कर सकते हैैं।

कार्यान्वयन दृष्टिकोण
वेदिका का कार्यान्वयन एक सरंचित तथा सहयोगात्मक प्रक्रिया 

का अनुसरण करता है।

व्यवहार मेें वेदिका
वेदिका का सफलतापूर््वक उपयोग अनेक महत्वपूर््ण सरकारी 

रिपॉजिटरियोों मेें किया जा रहा है, जो सार््वजनिक अभिगम वाले 

अभिलेखागारोों और आतंरिक उपयोग हेतु सुरक्षित रिपॉजिटरियोों—

दोनोों प्रकार के वातावरणोों मेें इसकी बहुमखुी उपयोगिता को प्रदर््शशित 

करता है।

संसद डिजिटल पुस्तकालय
ससंद डिजिटल पुस्तकालय संसदीय अभिलेखोों की एकीकृत  

रिपॉजिटरी उपलब्ध कराता है, जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता 

ससंदीय बहसोों, समिति प्रतिवदेनोों, बजट भाषणोों तथा अन्य ससंदीय 

दस्तावेजोों को एक ही मंच पर खोज सकते हैैं। यह रिपॉजिटरी सचूना 

की उपलब्धता को सुदृढ़ करते हुए पारदर््शशिता और जनभागीदारी को 

भी प्रोत्साहित करती है।

इंडिया कोड
इंडिया कोड एक केेंद्री कृत  विधायी रिपॉजिटरी है, जिसमेें केें द्र 

एव ंराज्य सरकारोों द्वारा अधिनियमित अधिनियम, नियम, विनियम 

तथा अधिसचूनाएँ उपलब्ध कराई जाती हैैं। प्रमाणीकृत  प्रकाशन 

आधारित अभिगम प्रबधंन के माध्यम से वेदिका सार््वजनिक 

अभिलेखागारोों तथा गोपनीय ससं्थागत रिपॉजिटरियोों—दोनोों का 

प्रभावी समर््थन कर सकती है।

प्रभाव
अभिलेखोों के व्यवस्थित सरंक्षण तथा त्वरित पुनर्प्राप्ति को सक्षम 

बनाकर वेदिका सरकारी सगंठनोों को भौतिक भडंारण पर निर््भरता 

कम करने, सचूनाओ ंतक पहँुच बेहतर बनाने तथा भावी पीढ़़ियोों के 

लिए ससं्थागत स्मृति के सरंक्षण मेें सहायता प्रदान करती है।

इससे भी अधिक महत्वपूर््ण यह है कि वेदिका स्थिर अभिलेखोों 

को ऐस ेसुलभ ज्ञान-ससंाधनोों मेें परिवर््ततित करती है जो सशुासन, 

अनुसधंान, पारदर््शशिता तथा सचूित निर््णय-निर्माण को सशक्त बनाते 

हैैं।

निष्कर््ष
जसैे-जसै े सरकारेें डिजिटल-प्रथम प्रशासन को अपनाती जा 

रही हैैं, सचूनाओ ंका प्रभावी सरंक्षण और प्रबधंन एक रणनीतिक 

आवश्यकता बन गया है। वेदिका एक सरंचित, अनुकूलनीय और 

सिद्ध डिजिटल अभिलेखीकरण एवं दस्तावेज प्रबधंन मचं प्रदान 

सरकार� अ�भलखे� के अ�भलखेीकरण एवं �बंधन क� एंड-टू-एंड �ि�या

01 02 03 04 05 06

म�ंालय/ �वभाग
िड�जटलीकरण और िड�जटल

अ�भलखेीकरण के �लए
द�ावजे� और अ�भलखे�

क� पहचान करता है

कागजी द�ावेज
भौ�तक अ�भलखे, फाइल�

और द�ावजे �व�भ� �ोत� 
स ेएकि�त िकए जात ेह�

�ैन एवं ओसीआर
द�ावज़े� को �ैन िकया जाता है 
तथा उ�� खोज यो� एव ंमशीन- 
पठनीय बनान ेके �लए ओसीआर 

लाग ूिकया जाता है। यह कायर् 
म�ंालय द्वारा िकया जाता है

अपलोड के �लए तयैार
िड�जटाइज िकए गए द�ावजे�

को मटेाडेटा स�हत पीडीएफ �ा�प
म� तयैार िकया जाता है, जो �नध��रत 

मानक� के अनसुार होत ेह�

डीएमएस म� ��वि�
द�ावजे� को �नध��रतं कायर्�वाह
(वकर् �ी) के मा�म स े�चा�लत

�प स ेद�ावेज �बधंन �णाली
(डीएमएस) म� ��वि� िकया जाता है

सरं�क्षत एव ं�ब�ंधत
द�ावजे� को सरु�क्षत �प स ेसंगु�हत, 
�व��त और �बं�धत िकया जाता है 
तथा िड�जटल �रपॉ�जटर� म� आसान 

खोज, पहँुच और दीघर्का�लक सरंक्षण 
स�ुन��त िकया जाता है
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संपादित : सी. जे. एंटनी

एसएसएच रहित अनुप्रयोग परिनियोजन एवं प्रबंधन 
की एक सुरक्षित व्यवस्था

रा    ष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्र देशभर के विभिन्न सरकारी 
विभागोों के लिए डिजिटल सार््वजनिक सवेाओ ं और 
ई-गवर्ननेंस अनपु्रयोगोों के विकास एव ं संचालन मेें 

महत्वपरू््ण भमूिका निभाता है। इन अनपु्रयोगोों का सचंालन करते 
समय यह सनुिश्चित करना आवश्यक होता है कि सबंधंित विभाग 
अपने डेटा पर पूर््ण स्वामित्व एवं नियतं्रण बनाए रखेें।

परंपरागत रूप से अनपु्रयोगोों के परिनियोजन और रखरखाव के 
लिए विकास दल को उत्पादन सर््वरोों तक प्रत्यक्ष पहँुच प्रदान की 
जाती रही है। यद्यपि यह व्यवस्था सुविधाजनक थी, कित ुइससे डेटा 
अखडंता, परिचालन पारदर््शशिता और सरुक्षा सबंधंी चितंाएँ उत्पन्न हो 
सकती थीीं। दसूरी ओर, प्रत्यक्ष सर््वर पहँुच के बिना अनपु्रयोगोों का 
सरुक्षित और प्रभावी परिनियोजन भी एक चनुौतीपरू््ण कार््य था।

इन चनुौतियोों स े निपटने के लिए, एनआईसी केरल न े जॉग 
(जनेकिस, ओपनसर््च और गिटिया) फ़््रेम वर््क  बनाया है। यह एक 
सरुक्षित डिप्लॉयमेेंट और एप्लीकेशन मनैजेमेेंट फ़््रेम वर््क  है, जो 
डेवलपर््स को प्रोडक्शन सर््वर का सीधा एक्सेस दिए बिना एंड-टू-
एंड सॉफ़्टवयेर डिलीवरी की सुविधा देता है। जनेकिस, ओपनसर््च 
और गिटिया जसैी ओपन-सोर््स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 
बनाया गया यह फ़््रेम वर््क  ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेेंट, सेेंट््रलाइज़्ड 
ऑब्ज़र्वेबिलिटी और कंट््ररो ल्ड ऑपरेशनल वर््क फ़़्ललो को सपोर््ट करता 
है, साथ ही इंफ्रास्टट्रक्चर और डेटा पर डिपार््टमेेंट का कंट््ररोल  भी बनाए 
रखता है।

जॉग फ्रे मवर््क  का अवलोकन
जॉग फ्रेम वर््क  का मलू सिद्धधांत है कि अनपु्रयोगोों का परिनियोजन 

सर््वर तक प्रत्यक्ष पहँुच के बिना भी सरुक्षित और प्रभावी ढंग स ेकिया 
जा सकता है।

ऑडिट किया जाता है, जिसस ेडिप्लॉयमेेंट गतिविधियोों का पूरा पता 

लगाया जा सके।

साथ ही, एप्लीकेशन लॉग, सर््वर लॉग और डिप्लॉयमेेंट लॉग 

को ओपनसर््च पर स्ट् रीम किया जाता है, जिससे डेवलपमेेंट और 

ऑपरेशन टीमोों को एप्लीकेशन के व्यवहार और इंफ्रास्टट्रक्चर की 

परफ़़ॉर्ममेंस की पूरी जानकारी मिलती है। नतीजतन, सीधे सर््वर 

एक्सेस के बजाय सेेंट््रलाइज़्ड डैशबोर््ड के ज़रिए ट््रबलशटूिगं और 

ऑपरेशनल सपोर््ट का काम किया जा सकता है।

प्रमुख विशेषताएँ
जॉग फ्रेम वर््क  अनेक ऐसी सवुिधाएँ प्रदान करता है जो सरुक्षा, 

पारदर््शशिता और परिचालन दक्षता को सदुृढ़ बनाती हैैं—

•	 उत्पादन वातावरणोों मेें एसएसएच-रहित और पहंुच-मुक्त 

परिनियोजन

•	 मौजूदा गिट-आधारित शाखाकरण और विकास वर््क फ़़्ललो के 

लिए समर््थन

•	 सुरक्षित एच.टी.टी.पी.एस चैनलोों पर वेबहुक-ट््ररिगर 

परिनियोजन पाइपलाइन

•	 कॉन््फ़़िगर करने योग्य स्वचालित और अनुमोदन-आधारित 

परिनियोजन तंत्र

•	 संदेस एकीकरण के माध्यम से वास्तविक समय परिनियोजन 

सूचनाएं

•	 आईपी-श्वेतसूचीबद्ध एच.टी.टी.पी.एस कनेक्शनोों का उपयोग 

करके सुरक्षित स्रोत पुनर्प्राप्ति

•	 एप्लिकेशन, सर््वर और परिनियोजन लॉग का केें द्रीकृत संग्रह

•	 विकास टीमोों के लिए प्रत्यक्ष डैशबोर््ड-आधारित निगरानी

•	 परिनियोजन गतिविधियोों की पूर््ण ऑडिट क्षमता

•	 बिना किसी लाइसेेंस या सदस्यता लागत के पूर््णतः ओपन-

सोर््स आर््ककि टेक्चर

परिनियोजन कार््यप्रवाह
जॉग फ्रेम वर््क  मेें परिनियोजन प्रक्रिया गिटिया मेें स्रोत कोड 

भेज ेजान ेके साथ आरंभ होती है। जैस ेही निर्धारित शाखा मेें नया 

कोड जोड़़ा जाता है, एक सरुक्षित वेबहुक जेनकिस पाइपलाइन को 

सक्रिय कर देता है।

इसके पश्चात जनेकिस निम्नलिखित चरणोों को स्वचालित रूप 

स ेनिष्पादित करता है—

•	 स्रोत कोड प्राप्त करना

•	 आवश्यक संसाधन एवं निर््भरताएँ संकलित करना

जॉग फ्रे मवर््क

यह फ़््रेम वर््क  सोर््स कोड मनैजेमेेंट, डिप्लॉयमेेंट ऑटोमशेन और 
लॉग एनालिटिक्स को एक ही वर््क फ़़्ललो मेें जोड़ता है। डेवलपर््स अपने 
मौजूदा गिटि-आधारित डेवलपमेेंट तरीकोों का इस्तेमाल करते रहते 
हैैं, जबकि डिप्लॉयमेेंट की सभी गतिविधियााँ ऑटोमेटेड पाइपलाइन 
के ज़रिए की जाती हैैं, जो रिपॉज़़िटरी इवेेंट्स स ेशरुू होती हैैं।

जब भी गिटिया मेें किसी तय ब्ररांच पर कोड पुश किया जाता है, तो 
एक सरुक्षित वेबहुक जेनकिस मेें डिप्लॉयमेेंट वर््क फ़़्ललो शरुू करता 
है। यह फ़््रेम वर््क  अपने-आप सोर््स कोड लतेा है, ज़रूरी डिपेेंडेेंसी 
और रिसोर््स लाता है, बिल्ड प्रोसेस चलाता है और एप्लीकेशन को 
प्रोडक्शन एनवायरनमेेंट मेें डिप्लॉय करता है। हर स्टेज को लॉग और 

एनआईसी केरल द्वारा विकसित जॉग 

फ्रेम वर््क , जेनकिस, ओपनसर््च और 

गिटिया पर आधारित एक सुरक्षित 

एप्लिकेशन डिप्लॉयमेेंट और मैनेजमेेंट 

फ्रेम वर््क  है। इसे डेटा और इंफ्रास्टट्रक्चर 

पर विभागोों का मालिकाना हक बनाए 

रखने मेें मदद करने के लिए डिज़़ाइन 

किया गया है। यह फ्रेम वर््क  प्रोडक्शन 

सर््वर के लिए एसएसएच या रिमोट 

एक्सेस की ज़रूरत को खत्म करता 

है, साथ ही ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेेंट, 

सेेंट््रलाइज़्ड मॉनिटरिगं और रियल-

टाइम ऑपरेशनल विज़़िबिलिटी की 

सुविधा भी देता है। सोर््स कंट््ररोल , 

डिप्लॉयमेेंट ऑटोमेशन और लॉग 

एनालिटिक्स को एक ही वर््क फ़़्ललो मेें 

जोड़कर, जॉग ई-गवर्ननेंस एप्लिकेशन 

को मैनेज करने मेें पारदर््शशिता, सुरक्षा 

और दक्षता को बढ़़ाता है।

विपिन बोस 
वजै्ञानिक - सी
bose.vipin@nic.in

बिदं ुएस. कुमार 
उप महानिदेशक
bindu.sk@nic.in
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•	 अनुप्रयोग का निर्माण करना

•	 सत्यापन एवं परिनियोजन

•	 परिणामोों का अभिलेखीकरण एवं सूचना प्रेषण

विभाग की ज़रूरतोों के आधार पर, डिप्लॉयमेेंट पूरी तरह से 

ऑटोमटेेड हो सकत ेहैैं या प्रोडक्शन एनवायरनमेेंट मेें रिलीज़ होने स े

पहल अप्रूवल वर््क फ़़्ललो स ेगजु़र सकत ेहैैं।

काम परूा होने पर, जनेकिस डिप्लॉयमेेंट के नतीजोों की जानकारी 

प्रॉम्पप्ट पोर््टल को देता है, जो बाद मेें सदेंस के ज़रिए प्रोजेक्ट स ेजुड़़े 

लोगोों को नोटिफ़़िकेशन भजेता है। इसस े यह पक्का होता है कि 

प्रोडक्शन मेें किए गए सभी बदलावोों की जानकारी तुरंत प्रोजेक्ट 

टीम को मिल जाए।

हर डिप्लॉयमेेंट गतिविधि को ओपनसर््च मेें रिकॉर््ड किया जाता है, 

जिससे एक परूा ऑडिट ट््ररेल  बनता है और ऑपरेशन स ेजडु़़ी विस्तृत 

एनालिसिस ममुकिन हो पाती है।

केें द्रीकृत निगरानी एवं प्रेक्षणीयता
जॉग फ्रेम वर््क  की एक विशिष्ट विशषेता इसकी एकीकृत 

अवलोकन क्षमता वास्तुकला है।

तनैाती लॉगिगं के अलावा, फ्रेम वर््क  लगातार एप्लिकेशन लॉग 

और सर््वर लॉग एकत्र करता है और उन्हहें विभाग के स्वामित्व वाल 

ओपनसर््च क्लस्टर पर स्ट् रीम करता है। विकास टीमोों को मॉनिटरिंग 

डैशबोर््ड तक नियंत्रित पहंुच प्रदान की जाती है, जिससे व ेएप्लिकेशन 

की स्थिति का अवलोकन कर सकत े हैैं, विसगंतियोों की पहचान 

कर सकत ेहैैं और वास्तविक समय मेें प्रदर््शन रुझानोों का विश्लेषण 

कर सकत ेहैैं।

यह दृष्टिकोण परिचालन सहायता को प्रतिक्रियात्मक समस्या 

निवारण स े सक्रिय निगरानी की ओर ल े जाता है। एप्लिकेशन 

त्रुटियाां, सेवा व्यवधान और प्रदर््शन अवरोध जैसी समस्याओ ं की 

पहचान डैशबोर््ड विश्लेषण के माध्यम स ेकी जा सकती है और उनका 

समाधान किया जा सकता है, जिससे सर््वर-स्तर के हस्तक्षेप की 

आवश्यकता काफी कम हो जाती है।

परिणामस्वरूप एक सरुक्षित परिचालन मॉडल प्राप्त होता है जो 

सिस्टम व्यवहार मेें परू््ण दृश्यता बनाए रखत ेहुए एप्लिकेशन प्रबधंन 

और अवसरंचना पहंुच के बीच अलगाव को बनाए रखता है।

लाभ एवं प्रभाव
जॉग फ्रेम वर््क  को लाग ूकरन ेस ेकई महत्वपरू््ण फ़़ायदे हुए हैैं:-

अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

बिदं ुएस. कुमार
उप महानिदेशक
एनआईसी केरल राज्य केें द्र
सीडक बिल््डििंग वेल्लयाम्बलम, तिरुवनंतपरुम
केरल - 695033
ईमले: bindu.sk@nic.gov.in, फ़़ोन: 0471-2725495

•	 एसएसएच का उन्मूलन और उत्पादन परिवेश तक सीधी सर््वर 

पहंुच

•	 विभागीय डेटा और बुनियादी ढाांचे की बढ़़ी हुई सुरक्षा

•	 पूरी तरह से ऑडिट योग्य परिनियोजन वर््क फ़़्ललो के माध्यम से 

बेहतर पारदर््शशिता और जवाबदेही

•	 स्वचालन के माध्यम से तैनाती संबंधी मानवीय त्रुटियोों मेें कमी

•	 केें द्रीकृत निगरानी के माध्यम से तेजी से समस्या की पहचान 

और समाधान

•	 स्वचालित सूचनाओ ंऔर साझा परिचालन दृश्यता के माध्यम 

से बेहतर सहयोग

•	 ओपन-सोर््स प्रौद्योगिकियोों के उपयोग के माध्यम से परिचालन 

लागत कम करना

•	 मौजूदा ऑन-प्रिमाइस सरकारी बुनियादी ढाांचे के भीतर पूर््ण 
तैनाती

स्वचालन, अवलोकन और शासन के सयंोजन स,े ढाांचा 
ई-शासन अनपु्रयोगोों के प्रबधंन के लिए एक सरुक्षित और स्केल बेल 
मॉडल स्थापित करता है।

अग्रिम राह
एनआईसी केरल द्वारा जॉग फ्रेम वर््क  का विस्तार क्रमिक रूप 

स ेअन्य विभागोों एवं पोर््टलोों तक किया जा रहा है। भविष्य मेें इस 
रूपरेखा मेें उन्नत चेतावनी प्रणाली, असामान्यता पहचान क्षमता, 
बहु-स्तरीय अनुमोदन कार््यप्रवाह तथा परिनियोजन एव ं लॉग 
विश्लेषिकी के बीच और अधिक गहन एकीकरण जसैी सुविधाएँ 
जोड़़ी जाएँगी।

य ेबदलाव सरुक्षित एप्लीकेशन डिलीवरी के तरीकोों को और 
मज़बतू करेेंगे और साथ ही डायरेक्ट सर््वर एक्सेस पर ऑपरेशनल 
निर््भरता को कम करेेंगे। जसैे-जसै ेसरकारी सिस्टम का दायरा बढ़ 
रहा है, जॉग जसै े फ्रेम वर््क  डिजिटल पब्लिक सर््वविस के पारदर्शी, 
सरुक्षित और कुशल मनैजेमेेंट के लिए एक मज़बतू आधार प्रदान 
करत ेहैैं।

चित्र 10.1 जॉग फ्रे मवर््क  आर््ककि टेक्चर

घटक कार््य

गिटिया स्रोत कोड प्रबंधन

जेनकिस स्वचालित निर्माण एवं परिनियोजन

ओपनसर््च एवं ओपनसर््च डैशबोर््ड लॉग संग्रहण, विश्लेषिकी एवं निगरानी

प्रॉम्पप्ट पोर््टल
प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट् रेशन और नोटिफ़़िकेशन के लिए प्रोजेक्ट रिसोर््स 
ऑर््गनाइज़़ेशन और मैनेजमेेंट प्लानिगं प्लेटफ़़ॉर््म

संसाधन सर््वर संस्करणीकृत लाइब्रेरी एवं निर्माण संसाधन

फ्लुएंट बिट लॉग संग्रहण एवं अग्रेषण

उबंटू एलटी पर एनजिनएक्स सुरक्षित वेब सेवा एवं रिवर््स प्रॉक्सी

घटकोों के मध्य सभी सचंार एच.टी.टी.पी.एस, आईपी श्वेत-सचूीकरण तथा स्थानीय रूप स ेविश्वसनीय प्रमाणपत्र प्राधिकरण 
के माध्यम स ेसरुक्षित किए जात ेहैैं।

तकनीकी संरचना
जॉग फ्रेम वर््क  का संपूर््ण परिनियोजन विभाग के अपने डेटा केें द्र मेें किया जाता है। सभी घटक मकु्त स्रोत प्रौद्योगिकियोों पर 

आधारित हैैं और मौजदूा सरकारी अवसरंचना का उपयोग करत ेहैैं। इससे किसी बाहरी क्लाउड सवेा अथवा लाइसेेंस शुल्क पर 
निर््भरता नहीीं रहती।

रूपरेखा के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैैं—

डेवलपर

ओपनसचर्

��च पुश
�गिटया

�ोत �रपॉ�ज़टर�

प�र�नयोजन लॉग ए��केशन एवं सवर्र लॉग

लाइ�ेर� �ा� कर�

- प�रयोजना टीम को संदेस अलटर्

सू�चत कर�

प�र�नयो�जत
कर�

HTTPS
वेबहुक�गट पुश

- �वभाग के �ा�म� वाला ��र  ए��केशन, सवर्र एवं प�र�नयोजन लॉग
- सि�य �नगरानी एवं सम�ा समाधान हेतु �वकास टीम क� पहँुच

जेनिकंस
�ब� एवं प�र�नयोजन

उ�ादन प�रवेश
एचएसई पोटर्ल

�ॉ�� पोटर्ल
pms.kerala.nic.in

संसाधन सवर्र
�व�ेता लाइ�ेर�
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संपादित : सी. जे. एंटनी

ई-गवर्ननेंस के लिए सुरक्षित और निर्बाध डिजिटल 
हस्ताक्षर समाधान

डि     जिटल हस्ताक्षर सरकारी दस्तावजेोों की प्रामाणिकता 
और अखडंता सनुिश्चित करने मेें महत्वपरू््ण भूमिका 
निभाते हैैं। निकडीसाइन कई वर्षषों स ेविभिन्न सरकारी 

अनपु्रयोगोों मेें एक विश्वसनीय डिजिटल हस्ताक्षर समाधान के रूप 
मेें उपयोग किया जा रहा है। यह विडंोज़, लिनक्स और मैकओएस 
प्लेटफॉर््म का समर््थन करता है तथा जावा, पीएचपी, डॉट नटे सहित 
विभिन्न प्रौद्योगिकियोों पर आधारित अनपु्रयोगोों के साथ सहज रूप से 
एकीकृत किया जा सकता है।

ऑनलाइन सरकारी सवेाओ ं के विस्तार और दस्तावजेोों की 
बढ़ती सखं्या के साथ निकडीसाइन के पूर््व ससं्करण मेें कुछ सीमाएँ 
सामन े आने लगीीं। जावा पर निर््भरता के कारण इसकी स्थापना 
प्रक्रिया अपके्षाकृत जटिल थी और प्रदर््शन पर भी प्रभाव पड़ता 
था। ऐस े मेें एक अधिक तेज, सरुक्षित और उपयोगकर्ता-अनकूुल 
डिजिटल हस्ताक्षर समाधान की आवश्यकता महससू हुई।

इन्हहीं आवश्यकताओ ंको ध्यान मेें रखत ेहुए निकडीसाइन 3.0 
का विकास किया गया। यह उच्च प्रदर््शन और ममेोरी सुरक्षा के लिए 
प्रसिद्ध प्रोग्रामिगं भाषा रस्ट तथा टॉरी 2 फ्रे मवर््क  पर आधारित एक 

स्केल  वैल्यूज़ और थीम्स का इस्तेमाल करके सिग्नेचर के साइज़ 

और लकु को कस्टमाइज़ किया जा सकता है। जिन एप्लिकेशन्स 

मेें कई पेजोों या जगहोों पर सिग्नेचर की ज़रूरत होती है, उनके लिए 

मल्टी-विजटे और सभी पेजोों पर स्टैम््पििंग के विकल्प भी उपलब्ध हैैं।

स्वचालित टोकन पहचान के साथ सरल 
स्थापना

निकडीसाइन 3.0 को बहुत आसानी स ेइंस्टॉल और कॉन््फ़़िगर 

किया जा सकता है। पहली बार शरुू करन े पर, यह एप्लीकेशन 

अपने-आप कनके्टेड डीएससी टोकन का पता लगा लतेी है। अगर 

ज़रूरी ड््र राइवर मौजद नहीीं है, तो एप्लीकेशन टोकन मॉडल की 

पहचान करती है और यजू़र््स को सही ड््र राइवर इंस्टॉल करन ेके लिए 

कहती है।

इसका आसान सटेअप प्रोससे यजू़र््स को जल्दी काम शरुू करने 

मेें मदद करता है, जबकि डिटेल वाल ेऔर आसानी से समझ आने 

वाल ेएरर मैसेज समस्याओ ंको तजे़़ी स ेहल करने मेें मदद करत ेहैैं।

हस्ताक्षरकर्ता पूर्वावलोकन, प्रमाणपत्र विवरण 
एवं ऑडिट लॉग

साइन करने स े पहल,े यजू़र सर््टटिफ़़िकेट की जानकारी और 

डॉक्यूमेेंट का थबंनले प्रीव्यू देख सकत ेहैैं, जिसमेें सिग्नेचर की जगह 

दिखाई देती है। मुख्य एप्लीकेशन विडंो मेें सर््टटिफ़़िकेट की जानकारी 

(जसै ेजारी करन ेवाल ेका विवरण और वलैिडिटी स्टेटस) और हाल 

ही मेें साइन किए गए डॉक्यूमेेंट की लिस्ट दिखाई देती है।

निकडीसाइन 3.0 एक लोकल ऑडिट लॉग भी रखता है 

जिसमेें डॉक्यूमेेंट का नाम, तारीख और साइन करने का समय जसैी 

जानकारी होती है, जिससे जवाबदेही की एक अतिरिक्त परत मिलती 

है।

फिल एंड साइन
‘फिल एंड साइन’ फ़़ीचर की मदद स े एप्लिकेशन, एक्रोफॉर््म 

फ़़ील्ड वाल पीडीएफ फ़़ॉर््म सीध ेनिकडीसाइन 3.0 पर भजे सकते 

हैैं। यूज़र फ़़ॉर््म फ़़ील्ड को देख या अपडेट कर सकत े हैैं, अपना 

डिजिटल सिग्नेचर लगा सकत ेहैैं और परेू हो चकेु डॉक्यूमेेंट को बिना 

प््रििं ट किए, हाथ स ेसाइन किए या स्कैन  किए सबमिट कर सकत ेहैैं।

यह फ़़ीचर खास तौर पर ऑनलाइन सर््वविस डिलीवरी वर््क फ़़्ललो 

के लिए उपयोगी है, जहााँ फ़़ॉर््म के लिए वरेिफिकेशन और डिजिटल 

सिग्नेचर, दोनोों की ज़रूरत होती है।

जेसन डेटा हस्ताक्षर
पीडीएफ और एक्सएमएल डॉक्यूमेेंट्स के अलावा, निकडीसाइन 

3.0जसेन डेटा की डिजिटल साइनिगं को भी सपोर््ट करता है। यजू़र््स 

साइन करन ेसे पहल ेकंटेेंट को ट््र री या ग्रिड फ़़ॉर्मैट मेें देख सकते हैैं, 

निकडीसाइन 3.0

हल्का नटेिव डेस्कटॉप अनपु्रयोग है। इसे पूर््व संस्करणोों के लिए 
प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन (ड््र रॉप-इन रिप्लेसमेेंट) के रूप मेें डिज़़ाइन किया 
गया है, जिससे मौजदा सरकारी अनपु्रयोगोों मेें किसी प्रकार के 
परिवर््तन की आवश्यकता नहीीं पड़ती। निकडीसाइन 3.0 डिजिटल 
हस्ताक्षर प्रक्रिया को अधिक तजे, सरुक्षित और सरल बनाते हुए 
ई-गवर्ननेंस सवेाओ ंको नई दक्षता प्रदान करता है।

निकडीसाइन 3.0 की प्रमखु विशषेताएँ
लचीला हस्ताक्षर स्थान निर्धारण एवं दृश्य 
अनुकूलन

निकडीसाइन 3.0 डॉक्युमेेंट्स पर दिखन ेवाल सिग्नेचर लगाने 
के कई विकल्प देता है। यजू़र््स डॉक्युमेेंट पर कहीीं भी डबल-क्लिक 
करके सिग्नेचर लगा सकते हैैं या उसकी जगह को ठीक करने के 
लिए उसे ड््र रैग कर सकते हैैं। डेवलपर््स सिग्नेचर लगान ेकी प्रक्रिया 
को ऑटोमेट करन ेके लिए कीवर््ड-बसे््ड एपीआई का भी इस्तेमाल 
कर सकत ेहैैं; यह खास तौर पर उन स्टटैंडर््ड फ़़ॉर्मम्स के लिए उपयोगी है 
जहााँ सिग्नेचर पहल ेस ेतय जगहोों पर ही होने चाहिए।

निकडीसाइन 3.0 एक नए डिज़़ाइन 

वाला डिजिटल साइनिगं सॉल्यूशन है। 

इसे रस्ट और टॉरी 2 का इस्तेमाल करके 

एक हल्के  नटेिव डेस्कटॉप एप्लिकेशन 

के तौर पर बनाया गया है और यह सर््वर-

साइड एपीआई से सपोर्टेड है। क्लाइंट 

साइड पर जावा की ज़रूरत को खत्म 

करके, यह बहुत बहेतर परफॉर्ममेंस देता 

है, जिससे प्रति सेकंड 12 डॉक्यूमेेंट तक 

साइन किए जा सकत ेहैैं। यह प्लेटफ़़ॉर््म 

‘फिल एंड साइन’, सिग्नेचर को कहीीं 

भी लगान े की सुविधा, लोकल ऑडिट 

लॉगिगं, आसान इंस्टॉलशेन और बहेतर 

यजू़र एक्सपीरियसं जसेै फ़़ीचर देता है।

सबेिल टी. ए. 
वैज्ञानिक - बी
cebil.ta@nic.in

बीना जी
तकनीकी निदेशक
beena.g@nic.in

टी. एडवर््ड समै 
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
edwardsam@nic.in

वी. टी. सतंोष 
उप महानिदेशक व एसआईओ
vt.santhosh@nic.in
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प्रोद्योगिकी अद्यतन 

जिससे ट््रा ांसपेरेेंसी बनी रहती है और मंज़़ूर की जा रही जानकारी का 
वरेिफिकेशन हो जाता है।

प्रयुक्त प्रौद्योगिकियााँ
•	 टौरी 2: टौरी, जावा जैसे बड़़े रनटाइम को बंडल करने के 
बजाय ऑपरेटिगं सिस्टम के नेटिव वेब इंजन का इस्तेमाल करता 
है। इससे एप्लिकेशन का साइज़, स्टार््ट-अप का समय और रिसोर््स 
की खपत काफी कम हो जाती है।

•	 रस्ट : साइनिगं इंजन को रस्ट का इस्तेमाल करके बनाया गया 
है, जो अपनी परफॉर्ममेंस, भरोसेमंदता और मेमोरी सेफ़़्टटी के लिए 
जाना जाता है। यह एप्लिकेशन की रिस्पॉन्सिवनेस बनाए रखते 
हुए साइनिगं ऑपरेशन की एक साथ प्रोसेसिगं (कंकरेेंट प्रोसेसिगं) 
को सपोर््ट करता है।

•	 पीकेसीएस#11 टोकन सपोर््ट : निकडीसाइन 3.0 स्टटैंडर््ड 
पीकेसीएस#11-कम्प्लायंट डीएससी हार््डवेयर टोकन को सपोर््ट 
करता है, जिनका इस्तेमाल विडंोज़, लिनक्स और मैकओएस पर 
सरकारी डिप्लॉयमेेंट मेें किया जाता है।

दस्तावेज़ हस्ताक्षर कार््यप्रवाह
निकडीसाइन 3.0 निकडीसाइन 3.0 मेें एक अहम सुधार यह 

है कि यह बड़़ी संख्या मेें साइनिगं रिक्वेस्ट को तेज़़ी स ेप्रोसेस कर 
सकता है। रेस्ट एपीआई के ज़रिए, एप्लिकेशन साइनिगं के लिए 
डॉक्यूमेेंट्स के बचै सबमिट कर सकत े हैैं। रस्ट-बसे््ड साइनिगं 
इंजन इन रिक्वेस्ट को एक साथ (परेैलल) प्रोसेस करता है और हर 
डॉक्यूमेेंट को डिजिटल रूप स ेसाइन करन ेके लिए पीकेसीएस#11 
टोकन के साथ कम्युनिकेट करता है।

यह सॉल्यूशन हर सकंेड 12 डॉक्यूमेेंट्स तक प्रोसेस कर 
सकता है। प्रोससे के दौरान, एक लाइव प्रोग्रेस इंडिकेटर परेू हो चकेु 
डॉक्यूमेेंट्स का स्टेटस दिखाता है। परूी प्रक्रिया के दौरान एप्लिकेशन 
परूी तरह स ेरिस्पॉन्सिव रहता है, जिससे बिना किसी रुकावट या 
देरी के यजू़र को अच्छा अनभुव मिलता है। निकडीसाइन 3.0 ‘आप 
जो देखते हैैं, उसी पर साइन करत ेहैैं (डब्ल्यू.वाई.एस.आई.डब्ल्यू.
वाई.एस)’ फ़़ीचर को भी सपोर््ट करता है, जिससे यजू़र््स साइन करने 
स े पहल े डॉक्यूमेेंट्स देख सकत े हैैं। इस फ़़ीचर को एप्लिकेशन 
सटेिगं्स के ज़रिए चाल ूया बदं किया जा सकता है।

अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

वी. टी. सन्तोष
उप महानिदेशक एव ंएसआईओ
एनआईसी केरल राज्य केें द्र
सीडैक बिल््डििंग वेल्लयाम्बलम, तिरुवनतंपरुम
केरल - 695033
ईमले: vt.santosh@nic.in, फ़़ोन: 0471-272989

लाभ एवं प्रभाव
•	 तेज़़ी से डॉक्यूमेेंट प्रोसेसिगं: हाई-स्पीड बल्क साइनिगं से 

काम करने की क्षमता बढ़ती है और सर््वविस डिलीवरी तेज़ होती है।

•	 इस्तेमाल मेें आसानी: ऑटोमैटिक टोकन डिटेक्शन और 

आसान इंस्टॉलेशन की वजह से यह सॉल्यूशन टेक्निकल और 

नॉन-टेक्निकल, दोनोों तरह के यूज़र््स के लिए इस्तेमाल करना 

आसान है।

•	 आसानी से माइग्रेशन: पुराने वर््शन की जगह आसानी से 

इस्तेमाल हो सकने के कारण, मौजूदा इंटीग्रेशन बिना किसी 

बदलाव के काम करते रहते हैैं।

•	 बेहतर सिक्योरिटी: जावा पर निर््भरता खत्म करने और रस्ट 

के मेमोरी-सेफ़ आर््ककि टेक्चर का इस्तेमाल करने से एप्लीकेशन पर 

हमले का खतरा कम हो जाता है। लोकल ऑडिट लॉग यह पक्का 

करते हैैं कि साइनिगं रिकॉर््ड यूज़र के डिवाइस पर ही रहेें।

•	 डेडिकेटेड सपोर््ट: निकडीसाइन टीम नए इंटीग्रेशन और पुराने 

वर््शन से माइग्रेशन, दोनोों के लिए मदद देती है।

निकडीसाइन के साथ शुरुआत
निकडीसाइन स ेसबंंधित सभी ससंाधन निकडीसाइन पोर््टल पर 

उपलब्ध हैैं।

वेब अनुप्रयोगोों के साथ एकीकरण
इंटीग्रेशन के लिए अनरुोध निकडीसाइन पोर््टल के ज़रिए जमा 

किए जा सकते हैैं। समीक्षा और मंज़़ूरी के बाद, निकडीसाइन टीम 
ज़रूरी डॉक्यूमेेंटेशन और टेक्निकल सपोर््ट देती है।

डेमो का उपयोग करेें
साफ़ इंस्टॉलशन के लिए:

•	 निकडीसाइन के किसी भी मौजूदा वर््शन को अनइंस्टॉल करेें 
और पक्का करेें कि सही टोकन ड््र राइवर इंस्टॉल हो।

•	 पोर््टल से निकडीसाइन 3.0 इंस्टॉलर डाउनलोड करेें और उसे 
चलाएँ।

इंस्टॉलशेन के दौरान, सर््टटिफ़़िकेट इंस्टॉलशेन प्रॉम्पप्ट को मजं़़ूरी 
देें। इसस ेज़रूरी सर््टटिफ़़िकेट विडंोज़ सर््टटिफ़़िकेट स्टोर मेें जडु़ जाता 
है और सरुक्षित एच.टी.टी.पी.एस कम्युनिकेशन चाल ूहो जाता है।

भावी दिशा
विडंोज़, लिनक्स और मैकओएस पर निकडीसाइन  को और 

मज़बतू और स्थिर बनान ेकी कोशिशेें चल रही हैैं, ताकि यूज़र््स को 
एक जसैा और भरोसेमंद अनभुव मिल सके।

भविष्य के सुधारोों मेें आधार-आधारित ई-साइन सवेाओ ंके साथ 
इंटीग्रेशन शामिल है, जिससे डीएससी हार््डवयेर टोकन के बिना भी 
नागरिक दस्तावेज़ों पर डिजिटल रूप स ेसाइन कर सकेें ग।े क्लाउड-
आधारित डिजिटल सिग्नेचर के लिए भी सपोर््ट पर विचार किया जा 
रहा है, जिससे ज़््यादा फ़़्ललेक्सिबिलिटी और किसी भी डिवाइस से 
साइन करने की सवुिधा मिलगी।

चित्र 11.1 : निकडीसाइन 3.0 वेब क्लाइंट से एक साइनिगं रिक्वेस्ट को कैसे प्रोसेस करता है

चित्र 11.2 : निकडीसाइन 3.0 सरकारी वेब पोर््टल से बल्क साइनिगं अनुरोध को कैसे प्रोसेस करता है

टौर� �ंटएंड

एनआईसीडीसाइन 3.0 – लोकल डे�टॉप ए��केशन

एनआईसीडीसाइन 3.0 – ए�स�ंोनस ब� साइ�नगं इंजन

केवल लोकल �ोसे�सगं — द�ावेज़ हैश कभी भी सरकार� नेटवकर्  क� सीमा से बाहर नह� जाते।

�रयल-टाइम �ग�त �दशर्न "100 म� से द�ावेज़ 
47 पर ह�ाक्षर िकए जा रहे ह�..." यूआई ��ज़ नह� होता

र� ए�स�ंोनस साइ�नगं इंजन
समवत� कायर् कतार  .  ��त सेकंड 12 द�ावेज़ तक

नॉन-�ॉिकंग इनपुट/आउटपुट

डीएससी
एपीआई सवर्र

पी.के.सी.एस#11 यूएसबी ि��ो टोकन
हाडर्वेयर-आधा�रत डीएससी – ��ेक द�ावेज़ हैश

पर िड�जटल ह�ाक्षर करता है

ह�ाक्षर बाइट्स

�माणप� स�ापन
��त बैच एक बार

ह�ाक्ष�रत द�ावेज़

लाइव ���त

ह�ाक्षर अनुरोध

रे� एपीआई
द�ावेज़ हैश

का बैच (जेसन)

��त बैच द�ावेज़ 
हैश के �लए एक ह�ाक्ष�रत

द�ावेज़ (��ति�या)

रे�
एपीआई

सरकार� वेब
पोटर्ल/ए��केशन

अनुरोध 
��ति�या

ए�म एच.टी.टी.पी / एच.टी.टी.पी.एस सवर्र

एनआईसीडीसाइन 3.0 – लोकल डे�टॉप ए��केशन

एनआईसीडीसाइन 3.0 – ड�ू.वाई.एस.आई.ड�ू.वाई.एस के साथ एकल पीडीएफ साइ�नगं

:8019 एच.टी.टी.पी . :8020 एच.टी.टी.पी.एस

ड�ू.वाई.एस.आई.ड�ू.वाई.एस �ी�ू �वडंो
पीडीएफ.जेएस र�डरर.   |   ड� ैग कर �ा� का �ान �नध��रत कर�   |   पुि� कर�

र� साइ�नगं इंजन
डीएससी एपीआई

सवर्र
पीडीएफ पासर् कर�  |  �ान �नध�रण लाग ूकर�  |  हैश क� गणना कर�  |  सीएमएस ए�डे कर�

पीकेसीएस#11 यूएसबी टोकन
सी_साइन – �नजी कंुजी कभी भी हाडर्वेयर से बाहर नह� जाती

ह�ाक्षर बाइट्स

�रमोट / �ाउड

वेब �ाइंट
�ाउज़र / एसडीके

पीडीएफ, �माणप�,
�ान �नध�रण �ान �नध�रण क� पुि�

�ान �नध�रण कॉि�फ़गरेशन

ह�ाक्षर अनुरोध

पीडीएफ + �माणप�
+ �ान �नध�रण

ह�ाक्ष�रत पीडीएफ

केवल लोकल �ोस�ेसगं – पीडीएफ और �नजी कंुजी कभी भी िडवाइस स ेबाहर नह� जात।े

रे�
एपीआई

अनुरोध 
��ति�या
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ऐपस्के प

एन. बिनोद सिहं (sio-man@nic.in)

एंड्रॉइड
संदीप सूद
ईमेल: sood.sandeep@nic.in | फोन: 0177-2880890

आईओएस
रॉय जोसेफ
ईमेल: macckan-ker@nic.in | फोन: 0497-2700761

एनआईसी ऐप्स से संबंधित प्रश्ननों के लिए कृपया संपर््क  करेें

मो बाइल तकनीक सरकारोों के लिए अपने नागरिकोों की सेवा करने का एक प्रमुख साधन बनकर उभरी 
है। इसने संचार और सहयोग के लिए पारंपरिक भौतिक नेटवर््क  की आवश्यकता को समाप्त 
कर दिया है। यह कहीीं अधिक किफायती और सुलभ भी है, जिससे बेहतर नागरिक-

सरकार संपर््क  के माध्यम से राष्टट्र  को मजबूती मिलती है। इस संपर््क  को और मज़बूत करने के 
लिए, एनआईसी ने एंड््ररॉ इड और आईओएस दोनोों प्लेटफ़़ॉर््म पर उपलब्ध 730 से ज़््यादा 
मोबाइल ऐप्स का एक संग्रह तैयार किया है। ऐपस्के प के इस अंक मेें हाल ही मेें 
लॉन्च किए गए कुछ सबसे लोकप्रिय मोबाइल ऐप्स को शामिल किया 
गया है। ये ऐप्स प्रशासन, विकास, वित्त, सार््वजनिक वितरण, 
स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्ररों से संबंधित हैैं।

सी.एम.आई.एस कर््मचारी कॉर््नर

सी     एम.आई.एस. कर््मचारी कॉर््नर एक सरकार-से-कर््मचारी 
(जी2ई) सवेा है, जिस ेमणिपुर सरकार के कर््मचारियोों 
को सरुक्षित डिजिटल मचं के माध्यम स ेकार््ममिक एवं 

वेतन सबंधंी जानकारी तक सवुिधाजनक पहँुच प्रदान करन ेके लिए 
विकसित किया गया है। यह अनुप्रयोग कर््मचारियोों को केें द्रीय प्रबधंन 
सचूना प्रणाली (सी.एम.आई.एस) मेें पजंीकरण करन ेकी सवुिधा देता 
है, जो मणिपुर सरकार के लिए विकसित एक एकीकृत कार््ममिक प्रबधंन 
एवं वेतन प्रणाली है।

पंजीकरण के दौरान कर््मचारी अपनी व्यक्तिगत एव ंसवेा सबंधंी 
अतिरिक्त जानकारी को अद्यतन कर प्रस्तुत कर सकत े हैैं, जिसस े
अभिलखे सटीक एवं अद्यतन बन े रहत े हैैं। पंजीकरण के पश्चात 
कर््मचारी इंटरनटे सवुिधा उपलब्ध होन े पर कहीीं स े भी ऑनलाइन 
विभिन्न सवेाओ ं का लाभ उठा सकते हैैं, जिनमेें कर््मचारी प्रोफ़़ाइल, 
वेतन पर्ची, वार््षषिक वेतन विवरण, वेतन बिल की स्थिति, सवेा इतिहास 
तथा अन्य रोजगार सबंधंी जानकारी शामिल हैैं।

यह प्रणाली कर््मचारी पहचान पत्र तयैार करन ेके लिए आवश्यक 
महत्वपूर््ण जानकारी भी सकंलित करती है, जिसस े प्रशासनिक 
प्रक्रियाएँ अधिक सवु्यवस्थित एवं प्रभावी बनती हैैं। कर््मचारियोों को 
अपनी जानकारी तक प्रत्यक्ष पहँुच एवं प्रबधंन की सवुिधा प्रदान 
करके यह अनपु्रयोग आहरण एवं सवंितरण अधिकारियोों (डीडीओ), 
विभागाध्यक्षषों (एचओडी) तथा जिला प्रबधंन सचूना प्रणाली (डी.
एम.आई.एस) अधिकारियोों के प्रशासनिक कार््यभार को उल्लेखनीय 
रूप से कम करता है।
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छत्तीसगढ़ विधानसभा ऐप

छ    त्तीसगढ़ विधानसभा मोबाइल ऐप छत्तीसगढ़ विधानसभा 
की कार््यवाही एवं गतिविधियोों स ेसबंधंित जानकारी को 
पारदर्शी, समयबद्ध और सहज रूप स े उपलब्ध कराने 

के लिए विकसित आधिकारिक डिजिटल मचं है। विधानसभा के 
डिजिटलीकरण की पहल के अतंर््गत विकसित यह एप्लिकेशन 
जनप्रतिनिधियोों, शासकीय अधिकारियोों, मीडिया प्रतिनिधियोों तथा 
नागरिकोों को अपन ेमोबाइल उपकरणोों के माध्यम स ेविधानसभा की 
गतिविधियोों स ेअद्यतन बनाए रखता है।

यह एप्लिकेशन विधानसभा स ेसंबधंित प्रमाणिक सचूनाओ ंके 
केें द्रीकृत भंडार के रूप मेें कार््य करता है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता 
कार््यसचूी, विधानसभा की कार््यवाही, प्रश्न एव ं उत्तर, आधिकारिक 
सचूनाएँ, समिति बठैकोों की समय-सारिणी, सदस्ययों की प्रोफ़़ाइल तथा 
मतपत्र सबंधंी जानकारी प्राप्त कर सकत ेहैैं।

इसके अतिरिक्त एप्लिकेशन मेें माननीय राज्यपाल का 
अभिभाषण, बजट भाषण, बजट दस्तावजे तथा कटौती प्रस्तावोों सहित 
अन्य महत्त्वपूर््ण विधायी दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए हैैं। इससे 
विधानसभा की कार््यवाही स ेसबंधंित जानकारी नागरिकोों तक सरलता 
और शीघ्रता स ेपहँुचती है।

विधानसभा की कार््यवाही को डिजिटल माध्यम स े उपलब्ध 
कराकर यह एप्लिकेशन पारदर््शशिता, जवाबदेही तथा जनसहभागिता 
को प्रोत्साहित करता है। साथ ही यह पेपरलसे शासन को बढ़़ावा 
देन,े विधानसभा और नागरिकोों के बीच सवंाद को सुदृढ़ करन ेतथा 
लोकताांत्रिक प्रक्रियाओ ंके प्रति जागरूकता बढ़़ान ेमेें भी महत्त्वपरू््ण 
भूमिका निभा रहा है।

ई-एम्प्लॉयमेेंट एक्सचेेंज केरल

ई         -एम्प्लॉयमेेंट एक्सचेेंज केरल, केरल सरकार के रोजगार 
सवेा विभाग द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लिकेशन है, जो 
नागरिकोों को रोजगार कार्यालयोों की सवेाएँ डिजिटल माध्यम से 

उपलब्ध कराता है। यह विभाग नियोक्ताओ ंऔर रोजगार के इच्छु क 
अभ्यर््थथियोों के बीच सते ुके रूप मेें कार््य करत ेहुए पजंीकरण, अभ्यर्थी 
चयन, पंजीकरण नवीनीकरण तथा अधिसचूित रिक्तियोों के विरुद्ध 
नियोजन जसैी सवेाएँ प्रदान करता है।

यह एप्लिकेशन पजंीकृत अभ्यर््थथियोों को रोजगार संबंधी सवेाओ ं
तक ऑनलाइन पहँुच प्रदान करता है। इसके माध्यम स ेवे अपन ेरोजगार 
पजंीकरण का नवीनीकरण, विशेष नवीनीकरण के लिए आवेदन, 
व्यक्तिगत एवं संपर््क  संबधंी विवरण अद्यतन तथा स्थान परिवर््तन की 
स्थिति मेें रोजगार कार्यालय के स्थानाांतरण के लिए अनरुोध कर सकते 
हैैं। सभी अनुरोध निर्धारित कार््यप्रवाह के अनसुार ससंाधित किए जात ेहैैं 
और स्वीकृति के बाद संबधंित जानकारी उपयोगकर्ता की प्रोफ़़ाइल मेें 
स्वतः अद्यतन हो जाती है।

एप्लिकेशन के माध्यम से अभ्यर्थी अपनी प्रोफ़़ाइल, शकै्षिक योग्यता, 
वरिष्ठता की स्थिति, उपलब्ध रोजगार अवसरोों तथा परू््व मेें प्राप्त नियकु्तियोों 
से संबधंित जानकारी भी देख सकते हैैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र की 
रिक्तियोों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है, जिसस ेरोजगार के 
इच्छु क युवाओ ंको अधिक अवसर प्राप्त होत ेहैैं।

रोजगार कार्यालय की सेवाओ ंके डिजिटलीकरण के माध्यम स ेयह 
एप्लिकेशन सेवा वितरण को अधिक सलुभ, पारदर्शी और प्रभावी बनाता 
है। साथ ही नागरिकोों की सुविधा बढ़़ान ेऔर राज्य मेें रोजगार सवेाओ ंके 
कुशल प्रबधंन मेें भी महत्त्वपरू््ण भमूिका निभा रहा है।

ई-जागृति

ई   -जागतृि भारत सरकार की एक प्रमखु डिजिटल पहल है, जिसे 
देशभर मेें उपभोक्ता विवाद निवारण ततं्र के आधनुिकीकरण 
एव ं एकीकरण के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह 

मंच डिजिटल माध्यमोों के द्वारा उपभोक्ताओ ं को विवाद निवारण 
ससं्थाओ ंस ेजोड़त े हुए दक्षता, सगुमता तथा पारदर््शशिता को सदुृढ़ 
बनाता है। उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर््गत उपभोक्ता 
विवादोों का निस्तारण त्रिस्तरीय अर््ध-न्यायिक व्यवस्था के माध्यम 
स े किया जाता है, जिसमेें जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग 
(डीसीडीआरसी), राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (एस.
सी.डी.आर.सी) तथा राष्ट्री य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (एन.
सी.डी.आर.सी) शामिल हैैं।

ई-जागृति इन सभी ससं्थाओ ंको डिजिटल रूप स ेएकीकृत करते 
हुए निर्बाध वाद प्रबधंन तथा प्रभावी सवेा वितरण सनुिश्चित करता है। 
इसके माध्यम स ेउपभोक्ता ऑनलाइन शिकायत दर््ज कर सकत ेहैैं, 
वाद की प्रगति की निगरानी कर सकत ेहैैं, वाद अभिलखेोों तक पहँुच 
प्राप्त कर सकत ेहैैं तथा बार-बार कार्यालयोों के चक्कर लगाए बिना 
समय पर अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकत ेहैैं। इसके साथ उपलब्ध 
मोबाइल ऐप उपभोक्ता अधिकारोों, उत्तरदायित्ववों तथा सार््वजनिक 
वितरण सवेाओ ंस ेसंबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराता है।

डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करत े हुए ई-जागृति 
उपभोक्ताओ ं को सशक्त बनाता है, पारदर््शशिता को बढ़़ावा देता है, 
प्रक्रियागत विलबं को कम करता है, विवाद निवारण ससं्थाओ ंके मध्य 
समन्वय को सदुृढ़ करता है तथा देशभर मेें अधिक प्रभावी, उत्तरदायी 
एव ंनागरिक-केें द्रित उपभोक्ता सरंक्षण पारिस्थितिकी ततं्र के निर्माण मेें 
महत्वपूर््ण योगदान देता है।

निकलर

नि     
कलर, एनआईसी छत्तीसगढ़ द्वारा विकसित एक अभिनव 
मूल्ययांकन समाधान है, जो शिक्षकोों को विद्यार््थथियोों के लिए 
किसी भी इलके्ट्रॉनि क उपकरण की आवश्यकता के बिना 

पारंपरिक कक्षाओ ंमेें बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) आधारित प्रश्नोत्तरी 
आयोजित करन ेमेें सक्षम बनाता है।

इस प्रणाली मेें अरूको मार््क र आधारित पहचान-पत्ररों, जिन्हहें 
निकलर आईडी कहा जाता है, का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थी 
अपन ेउत्तर के अनरुूप इन कार्डडों को अलग-अलग दिशा मेें प्रदर््शशित 
करते हैैं, जबकि शिक्षक निकलर मोबाइल एप्लिकेशन से यकु्त एंड््ररॉ यड 
स्मार््टफोन के माध्यम से उत्तरोों को तत्काल रिकॉर््ड कर लते ेहैैं। कम 
लागत पर विकसित यह समाधान पारंपरिक लिखित परीक्षाओ ंऔर 
मनैअुल मूल्ययांकन मेें लगन े वाल े समय एवं श्रम को उल्लेखनीय 
रूप से कम करता है। यह एमसीक्यू आधारित प्रारूपिक मूल्ययांकन, 
विषयानसुार अनकूुलित प्रश्नोत्तरी, उपस्थिति प्रबधंन तथा विद्यार््थथियोों के 
प्रदर््शन के विश्लेषण जसैी सवुिधाएँ उपलब्ध कराता है। साथ ही प्रत्येक 
विद्यार्थी की अधिगम प्रोफ़़ाइल तयैार कर शिक्षकोों को सीखन ेके स्तर 
के अनरुूप शिक्षण रणनीति अपनान ेमेें सहायता करता है।

गेमीफिकेशन आधारित शिक्षण तकनीकोों के माध्यम स ेनिकलर 
कक्षा मेें मूल्ययांकन प्रक्रिया को अधिक सहभागितापूर््ण, रोचक और 
प्रभावी बनाता है। वर््तमान मेें यह समाधान छत्तीसगढ़ के 30,000 
स ेअधिक विद्यालयोों मेें उपयोग किया जा रहा है तथा कम लागत मेें 
गणुवत्तापूर््ण शिक्षण मूल्ययांकन का सफल उदाहरण बनकर उभरा है। 
यह पहल दर्शाती है कि प्रौद्योगिकी का अभिनव उपयोग कक्षा मूल्ययांकन 
को अधिक दक्ष, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बना सकता है।

ए.पी.एस.टी.एस मोबाइल ऐप

ए  पी.एस.टी.एस मोबाइल ऐप एक नागरिक-केें द्रित डिजिटल 
मचं है, जिस ेराज्यभर मेें सार््वजनिक परिवहन सेवाओ ंतक 
सवुिधाजनक एव ंनिर्बाध पहँुच प्रदान करन ेके लिए विकसित 

किया गया है। राष्ट्री य सचूना विज्ञान केें द्र (एनआईसी) द्वारा अरुणाचल 
प्रदेश राज्य परिवहन सवेा (ए.पी.एस.टी.एस) के सहयोग से विकसित 
यह अनुप्रयोग यात्रियोों को कहीीं से भी और कभी भी विभिन्न परिवहन 
सवेाओ ंका लाभ उठान ेमेें सक्षम बनाता है।

यह ऐप उपयोगकर्ताओ ं को बस मार्गगों की खोज करन,े समय-
सारिणी देखन ेतथा ऑनलाइन टिकट बकु करन ेकी सवुिधा एक सरल 
एव ं उपयोगकर्ता-अनकूुल इंटरफ़़े स के माध्यम स े प्रदान करता है। 
यात्री अपन ेटिकटोों को ऑनलाइन रद्द भी कर सकत ेहैैं, जिसस ेटिकट 
काउंटर पर जान ेकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है और टिकटिगं 
प्रक्रिया अधिक सवुिधाजनक एवं प्रभावी बनती है। सरुक्षित एव ंसगुम 
लनेदेन सनुिश्चित करने के लिए प्लेटफ़़ॉर््म मेें वॉलटे-आधारित भगुतान 
तथा पेमेेंट गटेव ेसवेाओ ंका एकीकरण किया गया है।

टिकटिगं सवेाओ ंके अतिरिक्त, यह अनपु्रयोग यात्रियोों की सुविधा 
एव ंसरुक्षा को बढ़़ान ेके लिए कई मलू्यवर््धधित सवुिधाएँ भी प्रदान करता 
है। इनमेें यात्रा के दौरान आपात स्थिति मेें अलर््ट भेजन े की सवुिधा 
तथा शिकायतोों के पंजीकरण एव ंत्वरित निवारण के लिए एकीकृत 
शिकायत निवारण प्रणाली शामिल है।

परिवहन सवेाओ ंके डिजिटलीकरण के माध्यम स ेए.पी.एस.टी.
एस मोबाइल ऐप अरुणाचल प्रदेश मेें सवेाओ ंकी पहँुच, पारदर््शशिता, 
परिचालन दक्षता तथा यात्रियोों के समग्र अनभुव को बहेतर बनाता है।

जीवन प्रमाण

जी    वन प्रमाण सवेा पेेंशनभोगियोों एव ं पारिवारिक 
पेेंशनभोगियोों के लिए विकसित एक डिजिटल सवेा है, 
जिसके माध्यम स े व े अपना डिजिटल जीवन प्रमाण-

पत्र (डीएलसी) ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैैं। इसस ेभौतिक रूप 
स ेजीवन प्रमाण-पत्र जमा करन ेकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है 
तथा पेेंशन सत्यापन प्रक्रिया अधिक सरल, सरुक्षित और सवुिधाजनक 
बनती है। यह सवेा आधार आधारित बायोमटे््ररिक प्रमाणीकरण के 
माध्यम स ेपेेंशनभोगियोों की पहचान का सरुक्षित सत्यापन सनुिश्चित 
करती है।

जीवन प्रमाण मचं मेें चहेरा प्रमाणीकरण, अगुंली छाप (फिगरप््रििंट) 
तथा आइरिस स्कै न सहित विभिन्न आधुनिक बायोमटे््ररिक प्रमाणीकरण 
सवुिधाएँ उपलब्ध हैैं। पेेंशनभोगी अपन ेस्मार््टफोन पर उपलब्ध आधार 
फेस आरडी सवेा के माध्यम स े बिना किसी अतिरिक्त बायोमेट््ररिक 
उपकरण के प्रमाणीकरण कर सकत ेहैैं। आवश्यकता होन ेपर पजंीकृत 
फिगरप््रििंट अथवा आइरिस स्कै नर का उपयोग भी किया जा सकता है।

सफल प्रमाणीकरण के उपराांत प्रणाली स्वतः एक विशिष्ट प्रमाण 
आईडी जनरेट करती है तथा इसकी सचूना पेेंशनभोगी को भजेी जाती 
है। इसके बाद डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र सबंधंित पेेंशन सवंितरण 
प्राधिकरण को स्वतः प्रेषित कर दिया जाता है, जिसस े कागजी 
दस्तावजे़ जमा करने की आवश्यकता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। 
आधार आधारित सरुक्षित प्रमाणीकरण और परू््णतः डिजिटल प्रक्रिया 
के माध्यम स ेजीवन प्रमाण न ेपेेंशनभोगियोों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया 
को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया है। यह पहल देशभर 
मेें डिजिटल शासन को सदुृढ़ करते हुए नागरिकोों को सवुिधाजनक एवं 
विश्वसनीय सवेाएँ उपलब्ध करान ेका उत्कृ ष्ट उदाहरण है।

सजंय कुमार पाांडेय (hog-asd@nic.in) जी. मयिल मथुु कुमारन (hog-consumeraffairs@nic.in) तजे नारायण सिहं (sio-cg@nic.in)

ज्योतिष रॉय (sio-arn@nic.in) तजे नारायण सिहं (sio-cg@nic.in) सतंोष वी. टी. (sio-ker@nic.in)
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अंतर्राष्ट् रीय ई-गवर्ननेंस उत्पाद

भारत और वियतनाम न ेउभरती एव ंमहत्त्वपरू््ण प्रौद्योगिकियोों मेें सहयोग को भारत और वियतनाम न ेउभरती एव ंमहत्त्वपरू््ण प्रौद्योगिकियोों मेें सहयोग को 
नई गति दीनई गति दी

भा   रत और वियतनाम ने अपनी उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अंतर््गत 
महत्त्वपूर््ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियोों के क्षेत्र मेें सहयोग को और सुदृढ़ बनाने की 
प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनोों देशोों ने आर््थथिक विकास और सतत प्रगति मेें डिजिटल 

नवाचार की परिवर््तनकारी भूमिका को रेखाांकित करते हुए प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्ररों मेें सहयोग 
का दायरा विस्तृत करने पर सहमति व्यक्त की।

इस दिशा मेें एक महत्त्वपरू््ण पहल के रूप मेें भारतीय रिज़र््व बैैंक (आरबीआई) और स्टेट बैैंक ऑफ 
वियतनाम के बीच वित्तीय नवाचार एव ंडिजिटल भगुतान के क्षेत्र मेें एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 
हस्ताक्षर किए गए। इस समझौत ेके तहत क्यूआर कोड आधारित खदुरा भगुतान प्रणालियोों को परस्पर 
जोड़न ेकी दिशा मेें कार््य किया जाएगा, जिसस ेदोनोों देशोों के बीच पर््यटन और व्यावसायिक लनेदेन 
अधिक सरल एव ंसगुम बन सकेें ग।े

भारत और वियतनाम ने डिजिटल सार््वजनिक अवसरंचना (डीपीआई), 6जी सचंार, कृत्रि म बदु्धिमत्ता 
(एआई), अतंरिक्ष प्रौद्योगिकी, परमाण ुप्रौद्योगिकी, समदु्री विज्ञान, जवै प्रौद्योगिकी, औषधि निर्माण, उन्नत 
सामग्री तथा महत्त्वपरू््ण खनिजोों जसै ेक्षेत्ररों मेें सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इस 
सहयोग के अतंर््गत संयकु्त अनसुधंान परियोजनाएँ, अनुसंधान एव ंविकास केें द्ररों की स्थापना, प्रौद्योगिकी 
विकास तथा नवाचार आधारित साझदेारियोों को बढ़़ावा दिया जाएगा।

दोनोों देशोों ने जलवाय ु परिवर््तन स े निपटने तथा सतत विकास के लिए डिजिटल एवं उन्नत 
प्रौद्योगिकियोों के उपयोग को बढ़़ावा देन ेपर भी सहमति व्यक्त की। सहयोग के प्रमुख क्षेत्ररों मेें स्वच्छ एवं 
नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु-अनकूुल प्रौद्योगिकियााँ, स्मार््ट कृषि , सतत जल प्रबधंन, आपदा सहनशीलता 
तथा वाय ुप्रदषूण नियतं्रण शामिल हैैं।

अतंरिक्ष क्षेत्र मेें दोनोों पक्षषों ने वियतनाम मेें आसियान-भारत ट््र रैकिंग, डेटा रिसपे्शन एव ं प्रोससेिगं 
सवुिधा की स्थापना की दिशा मेें हुई प्रगति का स्वागत किया। यह सवुिधा क्षेत्रीय अतंरिक्ष सवेाओ ंऔर 
वजै्ञानिक सहयोग को सदुृढ़ बनान ेमेें महत्त्वपरू््ण भूमिका निभाएगी।

दोनोों देशोों के नतेाओ ं न े आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड तथा वियतनाम के इंस्टीट्यूट फॉर 
टेक्नोलॉजी ऑफ रेडियोएक्टिव एंड रेयर एलिमेेंट्स के बीच दरु््लभ मदृा तत्ववों एव ंमहत्त्वपरू््ण खनिजोों के 
क्षेत्र मेें हुए नए समझौत ेका भी स्वागत किया। यह साझेदारी लचीली आपरू््तति श््रृृंखलाओ ंके निर्माण तथा 
उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित विनिर्माण को बढ़़ावा देन ेमेें सहायक होगी।

इन पहलोों के माध्यम स ेभारत और वियतनाम न ेनवाचार, डिजिटल परिवर््तन, आर््थथिक विकास एवं 
सतत प्रगति को गति देन ेके साथ-साथ हिदं-प्रशाांत क्षेत्र मेें अपनी रणनीतिक साझदेारी को और सशक्त 
बनाने की दिशा मेें एक मजबतू प्रौद्योगिकी सहयोग की आधारशिला रखी है।

स्रोत - प्रेस सूचना ब्यूरो

भारत और दक्षिण अफ्रीका उभरती प्रौद्योगिकियोों मेें सहयोग बढ़़ान ेपर सहमतभारत और दक्षिण अफ्रीका उभरती प्रौद्योगिकियोों मेें सहयोग बढ़़ान ेपर सहमत

स्रोत - प्रेस सूचना ब्यूरो

भा  रत और दक्षिण अफ्रीका न ेकृत्रि म बदु्धिमत्ता (एआई), डिजिटल अवसरंचना तथा उन्नत 
विनिर्माण को भविष्य के सहयोग के प्रमखु क्षेत्ररों के रूप मेें चिह्नित करत ेहुए उभरती 
प्रौद्योगिकियोों मेें सहयोग को और सदुृढ़ बनान ेपर सहमति व्यक्त की।

3 जनू 2026 को नई दिल्ली मेें आयोजित द्विपक्षीय बठैक के दौरान केें द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 
मतं्री डॉ. जितेेंद्र सिहं तथा दक्षिण अफ्रीका की विज्ञान, प्रौद्योगिकी एव ंनवाचार उपमंत्री डॉ. नोमालंुगेलो 
जीना न ेडिजिटल प्रौद्योगिकी, क्ववांटम प्रौद्योगिकी, जवै प्रौद्योगिकी, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी तथा हाइड््र रोजन 
ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्ररों मेें सहयोग के विस्तार पर चर्चा की।

डॉ. जितेेंद्र सिहं न ेकृत्रि म बदु्धिमत्ता (एआई), डिजिटल सार््वजनिक अवसरंचना (डीपीआई), क्ववांटम 
प्रौद्योगिकी तथा स्टार््टअप-आधारित नवाचार के क्षेत्र मेें भारत की उपलब्धियोों का उल्लेख करते हुए 
अनसुधंान सहयोग को नवाचार, व्यावसायीकरण तथा उद्योग-आधारित परिणामोों मेें परिवर््ततित करन ेकी 
आवश्यकता पर बल दिया।

दोनोों देशोों ने उन्नत सामग्री एवं विनिर्माण, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल अवसरंचना के क्षेत्र 
मेें वजै्ञानिकोों, अनसुधंान ससं्थानोों और तकनीकी विशषेज्ञञों के बीच सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने पर 
सहमति व्यक्त की।

बठैक के दौरान जवै प्रौद्योगिकी, जीनोमिक्स, टीका विकास, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी तथा महामारी 
तयैारी के क्षेत्र मेें सहयोग की सभंावनाओ ंपर भी विचार-विमर््श किया गया। दक्षिण अफ्रीका न ेडिजिटल 
प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, स्वास्थ्य विज्ञान तथा कौशल विकास के क्षेत्ररों मेें सहयोग 
का दायरा बढ़़ान ेमेें विशषे रुचि व्यक्त की।

दोनोों पक्षषों न ेस्क्वायर किलोमीटर एरे (एसकेए) परियोजना सहित खगोल विज्ञान के क्षेत्र मेें जारी 
सहयोग की समीक्षा की तथा ब्रिक्स के अतंर््गत कृत्रि म बदु्धिमत्ता, उच्च-प्रदर््शन सगंणना, जवै प्रौद्योगिकी 
और नवीकरणीय ऊर्जा जैस ेक्षेत्ररों मेें सहयोग को और मजबतू बनान ेपर चर्चा की।

बठैक मेें दोनोों देशोों न ेनवाचार, स्टार््टअप सहयोग, उत्कृ ष्ट अनसुधंान तथा डिजिटल परिवर््तन पर 
आधारित भविष्य उन्मुख प्रौद्योगिकी साझेदारी को आगे बढ़़ान ेकी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
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भारत-नॉर््डडिक साझेदारी से डिजिटल नवाचार, उभरती प्रौद्योगिकियोों एव ंहरित भारत-नॉर््डडिक साझेदारी से डिजिटल नवाचार, उभरती प्रौद्योगिकियोों एव ंहरित 
प्रौद्योगिकी को मिलेगा बढ़़ावाप्रौद्योगिकी को मिलेगा बढ़़ावा

भारत और नेपाल बहुभाषी कृत्रिम बदु्धिमत्ता तथा डिजिटल सार््वजनिक भारत और नेपाल बहुभाषी कृत्रिम बदु्धिमत्ता तथा डिजिटल सार््वजनिक 
अवसरंचना के क्षेत्र मेें करेेंग ेसहयोगअवसरंचना के क्षेत्र मेें करेेंग ेसहयोग

स्रोत - डीडी न्यूज़

स्रोत - प्रेस सूचना ब्यूरो

भा   रत और नॉर््डडिक देशोों ने अपने द्विपक्षीय सहयोग को हरित प्रौद्योगिकी एवं नवाचार 
रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक विस्तारित करते हुए डिजिटल नवाचार, उन्नत 
प्रौद्योगिकियोों, अनुसंधान सहयोग तथा सतत प्रौद्योगिकी विकास को भविष्य के 

सहयोग का प्रमुख आधार बनाया है। इस संबंध मेें निर््णय 19 मई 2026 को ओस्लो मेें आयोजित 
तीसरे भारत-नॉर््डडिक शिखर सम्मेलन के दौरान लिया गया।

इस साझदेारी का उद्देश्य नॉर््डडिक देशोों की तकनीकी विशेषज्ञता को भारत की विनिर्माण क्षमता, 
प्रतिभा ससंाधन और बड़़े पमैान ेपर कार्यान्वयन की क्षमता के साथ जोड़कर नवाचार-आधारित विकास 
को गति देना है। सहयोग के प्रमखु क्षेत्ररों मेें डिजिटल प्रौद्योगिकी, दरूसचंार, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य 
प्रौद्योगिकी, उन्नत विनिर्माण, अनसंुधान एवं नवाचार तथा अगली पीढ़़ी की संचार प्रौद्योगिकियााँ शामिल 
हैैं।

शिखर सम्मेलन की एक प्रमखु उपलब्धि भारत-नॉर््डडिक हरित प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रणनीतिक 
साझदेारी का शभुारंभ रही। इस पहल का उद्देश्य सतत प्रौद्योगिकियोों को अपनान,े डिजिटल अवसरंचना 
को सदुृढ़ बनान ेतथा डेटा-सचंालित शासन एव ंसवेा वितरण को बढ़़ावा देना है। इससे नवाचार को 
प्रोत्साहन मिलन,े ससंाधनोों के बहेतर उपयोग, ऊर्जा सरुक्षा को मजबतू करन ेतथा प्रौद्योगिकी आधारित 
आर््थथिक विकास के नए अवसर सजृित होन ेकी अपके्षा है।

दोनोों पक्षषों न े विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियाांत्रिकी एवं गणित (एस.टी.ई.एम) के क्षेत्र मेें अनसुधंान 
सहयोग को और गहरा करन ेपर भी सहमति व्यक्त की। इसके अंतर््गत प्रौद्योगिकी हस्ततांतरण, सयंकु्त 
अनसुधंान एवं विकास गतिविधियोों तथा शकै्षणिक सहयोग को बढ़़ावा दिया जाएगा। विशेष रूप स े6जी 
सचंार जसैी उभरती प्रौद्योगिकियोों पर अनुसधंान स ेसदुृढ़ डिजिटल अवसरंचना के विकास तथा डिजिटल 
अर््थव्यवस्था को नई गति मिलन ेकी सभंावना है।

नॉर््डडिक देशोों के साथ भारत का प्रौद्योगिकी सहयोग पहल े स े ही व्यापक है। डेनमार््क  मेें सचूना 

इ    लके्ट्रॉनि की एवं सचूना प्रौद्योगिकी मतं्रालय (मेइटी) के डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग 
(डीआईबीडी) न ेनपेाल के काठमाांडू विश्वविद्यालय के सेेंटर फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्टट्रक्चर 
एंड आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस (डीपीआई-एआई) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 

हस्ताक्षर किए हैैं। इस साझदेारी का उद्देश्य बहुभाषी कृत्रि म बदु्धिमत्ता (एआई) तथा डिजिटल सार््वजनिक 
अवसरंचना (डीपीआई) के क्षेत्र मेें सहयोग को बढ़़ावा देना है।

इस सहयोग के अंतर््गत नपेाली भाषा के डेटासेट, वाक् सगं्रह (स्पीच कॉर््पस) तथा वाक्-से-पाठ 
(स्पीच-टू-टेक्स्ट), पाठ-से-वाक् (टेक्स्ट-टू-स्पीच), मशीन अनवुाद और बहुभाषी सवंादात्मक एआई 
अनपु्रयोगोों के लिए आवश्यक ससंाधनोों का संयकु्त रूप स ेविकास किया जाएगा।

भाषिणी के मकु्त एव ंअंतरसचंालनीय भाषा प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी ततं्र का उपयोग करत ेहुए यह 
पहल नपेाल मेें बहुभाषी डिजिटल सवेाओ ंके विस्तार के साथ-साथ भाषा एवं साक्षरता सबंधंी बाधाओ ं
को कम करन ेमेें सहायक होगी, जिसस ेनागरिकोों को सार््वजनिक सेवाओ ंतक अधिक सगुम पहँुच 
प्राप्त होगी।

दोनोों ससं्थान प्राकृति क भाषा ससंाधन (एनएलपी), बहुभाषी एआई तथा डीपीआई के क्षेत्ररों मेें संयकु्त 
अनसुधंान, प्रायोगिक परियोजनाएँ, प्रशिक्षण कार््यक्रम तथा क्षमता निर्माण संबधंी गतिविधियााँ भी 
सचंालित करेेंग।े

इस सहयोग का एक महत्त्वपरू््ण उद्देश्य भारत-नपेाल क्षेत्र की अल्प-ससंाधन एव ंकम प्रतिनिधित्व 
वाली भाषाओ ंका डिजिटलीकरण एवं सरंक्षण भी है। इसके लिए भाषा डेटासटे और एआई आधारित 
उपकरण विकसित किए जाएंग,े जिससे इन भाषाओ ं के सरंक्षण और डिजिटल उपयोग को बढ़़ावा 
मिलेगा।

प्रौद्योगिकी, अभियाांत्रिकी एव ंनवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्ररों मेें लगभग 40 भारतीय कंपनियााँ कार््यरत हैैं। वहीीं 
फिनलैैंड न ेअपन ेप्रौद्योगिकी एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र मेें भारतीय पशेवेरोों के बढ़त ेयोगदान की 
सराहना की है। फिनलैैंड मेें भारतीय समुदाय की सचूना प्रौद्योगिकी क्षेत्र मेें उल्लेखनीय उपस्थिति दोनोों 
पक्षषों के बीच प्रतिभा आधारित सहयोग को और सदुृढ़ बना रही है।

शिखर सम्मेलन मेें साइबर सरुक्षा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, आर््कटि क एवं ध्रुवीय अनुसधंान, लचीली 
आपूर््तति श््रृृंखलाओ ंतथा डिजिटल नवाचार के क्षेत्ररों मेें सहयोग बढ़़ान ेपर भी बल दिया गया। इन पहलोों 
स ेदोनोों क्षेत्ररों मेें प्रौद्योगिकी विकास को गति मिलन,े नवाचार पारिस्थितिकी ततं्र को सदुृढ़ बनान ेतथा 
स्टार््टअप, शोधकर्ताओ ंऔर प्रौद्योगिकी उद्यमोों के लिए नए अवसर सृजित होन ेकी अपके्षा है।

भारत के एआई-सचंालित बहुभाषी डिजिटल समावेशन मंच भाषिणी पर वर््तमान मेें 36 भारतीय पाठ 
भाषाओ,ं 23 भारतीय वाक् भाषाओ ंतथा 35 अतंरराष्ट्री य भाषाओ ंका समर््थन उपलब्ध है। यह मचं 800 
स ेअधिक सरकारी वबेसाइटोों को भाषाई सवेाएँ प्रदान करता है तथा प्रतिदिन 1.5 करोड़ से अधिक एआई 
इनफरेेंस ससंाधित करता है।

यह साझेदारी बहुभाषी एआई क्षमताओ ंके विस्तार, भाषा प्रौद्योगिकी मेें सीमा-पार सहयोग को सदुृढ़ 
करन ेतथा भारत और नपेाल के बीच डिजिटल सार््वजनिक अवसरंचना के क्षेत्र मेें सहयोग को नई दिशा 
प्रदान करेगी।
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विश्वसनीय सेमीकंडक्टर एव ंएआई पारिस्थितिकी ततं्र को सशक्त बनाने हेतु विश्वसनीय सेमीकंडक्टर एव ंएआई पारिस्थितिकी ततं्र को सशक्त बनाने हेतु 
भारत ‘पकै्स सिलिका’ पहल मेें शामिलभारत ‘पकै्स सिलिका’ पहल मेें शामिल

भा   रत ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान औपचारिक रूप से पैक्स 
सिलिका गठबंधन मेें शामिल होकर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रणनीतिक 
प्रौद्योगिकी सहयोग को नई दिशा दी है। इस पहल के माध्यम से वैश्विक 

सेमीकंडक्टर तथा कृत्रि म बुद्धिमत्ता (एआई) आपूर््तति शृृंखलाओ ंको अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय 
और सुदृढ़ बनाने की दिशा मेें महत्वपूर््ण कदम उठाया गया है।

पकै्स सिलिका विश्वसनीय देशोों का एक रणनीतिक गठबंधन है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर््ण खनिजोों, 
समेीकंडक्टर विनिर्माण, उन्नत एआई प्रणालियोों तथा उनकी तनैाती हेत ुआवश्यक अवसंरचना सहित 
सपंरू््ण सिलिकॉन मलू्य शृृंखला को सरुक्षित बनाना है। यह पहल विविधीकृत, लचील ेतथा लोकताांत्रिक 
मलू्ययों पर आधारित प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी ततं्र के निर्माण के साथ-साथ सीमित वशै्विक आपूर््तति स्रोतोों 
पर निर््भरता कम करने का प्रयास करती है।

हस्ताक्षर समारोह को सबंोधित करते हुए केें द्रीय इलेक्ट्रॉनि क्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री 
अश्विनी वषै्णव न ेवशै्विक समेीकंडक्टर पारिस्थितिकी ततं्र मेें भारत की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला। 
उन्हहोंन ेकहा कि भारत की विकसित होती समेीकंडक्टर क्षमताएँ और विशाल इंजीनियरिंग प्रतिभा देश को 
कृत्रि म बदु्धिमत्ता आधारित तकनीकी परिवर््तन के अगल ेचरण मेें अग्रणी भमूिका निभाने के लिए सक्षम 
बनाती हैैं। उन्हहोंन ेयह भी कहा कि वशै्विक समेीकंडक्टर उद्योग को आन ेवाले वर्षषों मेें लगभग 10 लाख 
कुशल पशेवेरोों की आवश्यकता होगी, जो भारत के यवुाओ ंके लिए एक महत्वपूर््ण अवसर है।

अमरेिका के वरिष्ठ अधिकारियोों न ेइस समझौते को आर््थथिक सरुक्षा, उन्नत प्रौद्योगिकी और सदुृढ़ 
आपरू््तति शृृंखलाओ ं मेें सहयोग को गहरा करन े के लिए एक रणनीतिक रोडमैप बताया। इस पहल 
के अतंर््गत महत्वपरू््ण खनिजोों, सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डेटा अवसंरचना तथा अत्याधनुिक एआई 
प्रौद्योगिकियोों के क्षेत्ररों मेें सहयोग को बढ़़ावा देन ेके साथ-साथ विश्वसनीय एव ंलोकताांत्रिक साझेदारियोों 
के माध्यम स ेनवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा।

हस्ताक्षर समारोह के उपराांत आयोजित उच्चस्तरीय फायरसाइड चर्चा मेें इलके्ट्रॉनि क्स एव ंसूचना 
प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव श्री एस. कृष्णन, भारत मेें अमरेिका के राजदतू सर््जजियो गोर, 
माइक्रोन टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष एवं मुख्य कार््यकारी अधिकारी संजय मेहरोत्रा, तथा टाटा इलके्ट्रॉनि क्स 
के मुख्य कार््यकारी अधिकारी एवं प्रबधं निदेशक रणधीर ठाकुर न ेभाग लिया।

चर्चा के दौरान वक्ताओ ं न े भविष्य की डिजिटल अर््थव्यवस्था के निर्माण मेें कृत्रि म बदु्धिमत्ता, 
समेीकंडक्टर और महत्वपूर््ण खनिजोों की बढ़ती परस्पर निर््भरता पर बल दिया। उन्हहोंन े उन्नत एआई 
प्रौद्योगिकियोों के जिम्मेदार विकास एव ंतनैाती के लिए विश्वसनीय अतंरराष्ट्री य साझदेारियोों, लचीली 
समेीकंडक्टर आपूर््तति शृृंखलाओ ंतथा सहयोगात्मक नवाचार के महत्व को रेखाांकित किया।

पैक्स सिलिका पहल मेें भारत की भागीदारी सरुक्षित, विश्वसनीय और सदुृढ़ प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी 
ततं्र के निर्माण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को और मजबतू करती है। साथ ही यह समेीकंडक्टर, कृत्रि म 
बदु्धिमत्ता और महत्वपूर््ण डिजिटल अवसरंचना के क्षेत्र मेें वैश्विक सहयोग को नई गति प्रदान करेगी।

स्रोत - प्रेस सूचना ब्यूरो

भारत इनोवट्ेस 2026 से भारत-यरूोप डीप-टके सहयोग को मिली नई गतिभारत इनोवट्ेस 2026 से भारत-यरूोप डीप-टके सहयोग को मिली नई गति

स्रोत - प्रेस सूचना ब्यूरो

भा  फ्ररांस के नीस स्थित पलै े देज़ एक्सपोज़़िशन मेें भारत इनोवट्स 2026 के प्रथम 
ससं्करण का शभुारंभ भारत के प्रधानमतं्री श्री नरेेंद्र मोदी और फ्ररांस के राष्टट्र पति इमनैएुल 
मकै्ररों न ेसंयकु्त रूप से किया। भारत सरकार के शिक्षा मतं्रालय द्वारा आयोजित यह पहल 

भारत के डीप-टेक नवाचार पारितंत्र को वशै्विक उद्योग, निवशकोों, शिक्षाविदोों और अनसुधंान ससं्थानोों से 

जोड़न ेके लिए एक महत्वपरू््ण मंच प्रदान करती है।

इस आयोजन मेें भारत के 120 नवोन्मेषकोों, 15 स ेअधिक उच्च शिक्षण ससं्थानोों तथा 500 स ेअधिक 

वशै्विक हितधारकोों न ेभाग लिया। कृत्रि म बदु्धिमत्ता, समेीकंडक्टर, एडवाांस््ड कंप्यूटिगं, जवै प्रौद्योगिकी, 

स्वास्थ्य, अतंरिक्ष प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण सहित 13 प्रमखु क्षेत्ररों मेें भारत की नवाचार 

क्षमता का प्रदर््शन किया गया।

कार््यक्रम के पहल े दिन 30 स े अधिक रणनीतिक साझदेारियोों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमेें 

नवाचार-केें द्रित समझौता ज्ञापन (एमओयू) और सयंकु्त घोषणाएँ शामिल हैैं। इनका उद्देश्य अनसुधंान 

सहयोग, उद्यमिता, प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण तथा स्टार््टअप पारिततं्र को सदुृढ़ करना है। इसके 

अतंर््गत भारतीय उच्च शिक्षण ससं्थानोों और वशै्विक इनक्यूबटेरोों के बीच सहयोग, अग्रणी अतंरराष्ट्री य 

कंपनियोों के साथ प्रौद्योगिकी विकास एवं बाज़़ार तक पहँुच स ेसबंधंित समझौते तथा भारतीय प्रौद्योगिकी 

ससं्थानोों (आईआईटी), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) और फ्ररांस के विश्वविद्यालयोों के बीच 

छात्र एव ंशोध सहयोग को बढ़़ावा देन ेवाल ेसमझौत ेशामिल हैैं।

इस अवसर पर इंडिया-फ्ररांस एटीएल ब्रिज पहल का भी शभुारंभ किया गया। नीति आयोग के अटल 

नवाचार मिशन तथा ला फाउंडेशन डसॉल्ट सिस्टम्स के सहयोग स ेसचंालित यह पहल फ्ररांस मेें भारत के 

अटल टिकंरिगं लबै मॉडल पर आधारित पहला स्कू ल इनोवशन लैब स्थापित करेगी तथा दोनोों देशोों के 
यवुा नवोन्मेषकोों के बीच सहयोग को बढ़़ावा देगी।

उदघ्ाटन सत्र को सबंोधित करत ेहुए इंफोसिस के ससं्थापक श्री एन. आर. नारायण मरू््तति न ेकहा कि 
उच्च शिक्षण एव ंअनसंुधान संस्थानोों की भूमिका मूल्य-आधारित उद्यमियोों और प्रौद्योगिकी नतृेत्वकर्ताओ ं
के निर्माण मेें अत्यंत महत्वपूर््ण है। उन्हहोंन ेकहा कि दीर््घकालिक तकनीकी ससं्थानोों की सफलता साझा 
मूल्ययों, प्रतिभा, अनशुासित नवाचार, पारदर्शी प्रशासन और विश्वास पर आधारित होती है।

कार््यक्रम के दौरान "एआई फॉर ग्लोबल गडु", "इंडिया एंड यरूोप: डीप-टेक विदाउट बॉर््डर््स" तथा 
"ग्लोबल डीप-टेक कैपिटल कॉरिडोर््स" जसै ेविषयोों पर उच्चस्तरीय परिचर्चाएँ आयोजित की गईं। इन 
सत्ररों मेें उत्तरदायी कृत्रि म बदु्धिमत्ता, सपं्रभु एआई क्षमताओ,ं सीमा-पार नवाचार, उद्यम पूजंी निवशे, 
प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण तथा भरोसमंेद वशै्विक साझेदारियोों के माध्यम स ेसदुृढ़ तकनीकी पारिततं्र 
के निर्माण पर विचार-विमर््श किया गया।

नीतिनिर्माताओ,ं उद्योग जगत, शिक्षाविदोों, स्टार््टअप्स, निवशेकोों और शोध ससं्थानोों की व्यापक 
भागीदारी के साथ भारत इनोवट्स 2026 न ेभारत और यरूोप के बीच डीप-टेक, अनसुधंान, नवाचार 
और उद्यमिता के क्षेत्र मेें सहयोग को नई दिशा प्रदान की है तथा वशै्विक नवाचार केें द्र के रूप मेें भारत की 
उभरती भूमिका को और सदुृढ़ किया है।
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अंतर्राष्ट् रीय ई-गवर्ननेंस उत्पाद

ग्रामीण विकास मतं्रालय ने एआई-सक्षम ग्रामीण आतंरिक लखेा परीक्षा पोर््टल ग्रामीण विकास मतं्रालय ने एआई-सक्षम ग्रामीण आतंरिक लखेा परीक्षा पोर््टल 
लॉन्च कियालॉन्च किया

यआूईडीएआई ने बायोमेट््ररिक एसडीके बेेंचमार््कििं ग चनुौतियााँ सफलतापरू््वक यआूईडीएआई ने बायोमेट््ररिक एसडीके बेेंचमार््कििं ग चनुौतियााँ सफलतापरू््वक 
सपंन्न कीीं, विजेताओ ंको किया सम्मानितसपंन्न कीीं, विजेताओ ंको किया सम्मानित

स्रोत - प्रेस सूचना ब्यूरो

स्रोत - प्रेस सूचना ब्यूरो

भा   रतग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास कार््यक्रमोों के कार्यान्वयन मेें 
पारदर््शशिता, जवाबदेही और दक्षता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कृत्रि म बुद्धिमत्ता 
(एआई) आधारित ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर््टल लॉन्च किया है। इस 

पोर््टल का शुभारंभ केें द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिहं चौहान ने 28 जून 2026 को 
नई दिल्ली के पूसा परिसर मेें आयोजित राष्ट्री य ग्रामीण विकास सम्मेलन के दौरान किया

ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुख्य नियतं्रक लखेा कार्यालय द्वारा परिकल्पित तथा राष्ट्री य सचूना 
विज्ञान केें द्र के तकनीकी सहयोग से विकसित यह पोर््टल आतंरिक लखेा परीक्षा की संपूर््ण प्रक्रिया—
लखेा परीक्षा योजना, क्रियान्वयन, प्रतिवदन, अनपुालन निगरानी तथा आपत्तियोों के निस्तारण—को 
एकीकृत डिजिटल मंच पर उपलब्ध कराता है।

यह पहल पारंपरिक कागज़-आधारित और बिखरी हुई लखेा परीक्षा प्रणाली के स्थान पर एक 
एकीकृत डिजिटल व्यवस्था स्थापित करती है, जिसस ेजोखिम-आधारित और अनुपालन लखेा परीक्षाओ ं
को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। सभी लखेा परीक्षा अभिलेखोों, प्रतिवदनोों तथा अनपुालन सबंधंी 
सचूनाओ ं के केें द्रीकरण स े पारदर््शशिता बढ़़ेगी, निगरानी सदुृढ़ होगी तथा ससं्थागत ज्ञान का बहेतर 
उपयोग सनुिश्चित होगा।

पोर््टल मेें लखेा परीक्षा की सपंरू््ण डिजिटल कार््यप्रणाली उपलब्ध है, जिसमेें लखेा परीक्षा की योजना, 
ऑडिट मेमोरेेंडम तयैार करना, प्रतिवदन तयैार करना, अनमुोदन प्रक्रिया तथा डिजिटल अभिलखे प्रबधंन 
शामिल हैैं। इसके अतिरिक्त, यह लखेा परीक्षा टिप्पणियोों तथा कार््रवाई प्रतिवदनोों का केें द्रीकृत भंडार 
उपलब्ध कराता है, जिससे भविष्य मेें संदर््भ और विश्लेषण के लिए सभी अभिलखे सरुक्षित रूप स ेउपलब्ध 
रहेेंग।े

भमूिका-आधारित अभिगम व्यवस्था के माध्यम स ेलखेा परीक्षकोों, लखेा परीक्षा के अधीन ससं्थाओ,ं 
कार््यक्रम प्रभागोों, राज्य सरकारोों, जिला अधिकारियोों तथा अनमुोदन प्राधिकारियोों को सरुक्षित और 

भा   रतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यआूईडीएआई) न े अतंरराष्ट्री य सचूना प्रौद्योगिकी 
ससं्थान, हैदराबाद (आईआईआईटी-हैदराबाद) के सहयोग स े आयोजित फेस एवं 
आइरिस बायोमेट््ररिक सॉफ्टवयेर डेवलपमेेंट किट (एसडीके) बेेंचमार््कििं ग चुनौतियोों के 

विजतेाओ ंको सम्मानित किया। यह पहल स्वदेशी बायोमेट््ररिक समाधानोों को बढ़़ावा देन ेतथा बायोमेट््ररिक 
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मेें अनसुधंान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करन ेकी दिशा मेें यआूईडीएआई का एक 
महत्त्वपरू््ण प्रयास है।

फिगरप््रििंट बेेंचमार््कििं ग चुनौती की सफलता के बाद यआूईडीएआई न े दिसबंर 2025 से फरवरी 
2026 के बीच फेस एव ंआइरिस एज वरेिएंस चलैेेंज आयोजित किए। इन दोनोों चनुौतियोों मेें प्रौद्योगिकी 
कंपनियोों और अनसुधंान ससं्थानोों स ेकुल 531 पजंीकरण प्राप्त हुए।

व्यापक प्रदर््शन मलू्ययांकन के आधार पर फेस चलैेेंज मेें स्लोवाकिया की इनोवाट््ररिक्स प्रथम स्थान 
पर रही। इसके बाद सयंकु्त राज्य अमेरिका की आईडीबायो तथा लिथआुनिया की न्यूरोटेक्नोलॉजी ने 
क्रमशः दसूरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीीं आइरिस चलैेेंज मेें आईडीबायो विजेता रही, जबकि 
न्यूरोटेक्नोलॉजी और इनोवाट््ररिक्स क्रमशः दसूरे एव ंतीसरे स्थान पर रहीीं।

इन चनुौतियोों मेें परफिओस, ऊरू तथा आईआईआईटी-हैदराबाद सहित कई भारतीय कंपनियोों और 
शकै्षणिक ससं्थानोों न ेभी भाग लिया।

इन बेेंचमार््कििं ग चनुौतियोों का उद्देश्य भारत और विदेश के अग्रणी प्रौद्योगिकी प्रदाताओ ं तथा 
अनसुधंान ससं्थानोों द्वारा विकसित वन-टू-वन (1:1) फेस एव ंआइरिस मिलान समाधानोों की कार््यक्षमता 
का आकलन करना था। इसके लिए नियंत्रित परीक्षण वातावरण मेें बड़़े पमैाने पर अनाम बायोमेट््ररिक 
डेटासेट का उपयोग कर प्रदर््शन का मलू्ययांकन किया गया।

नियतं्रित पहँुच प्रदान की गई है। पोर््टल के इंटरैक्टिव डैशबोर््ड वास्तविक समय मेें लखेा परीक्षा कवरेज, 
लबंित टिप्पणियोों, अनुपालन की स्थिति तथा वित्तीय अनियमितताओ ंकी जानकारी उपलब्ध करात ेहैैं। 
वहीीं, जीआईएस-आधारित इंटरफेस उन क्षेत्ररों की पहचान करने मेें सहायता करता है जहााँ अभी तक 
लखेा परीक्षा नहीीं हुई है, जिसस ेजोखिम-आधारित प्राथमिकता निर्धारण सभंव हो सके।

सरकार के डिजिटल गवर्ननेंस मानकोों के अनरुूप विकसित इस पोर््टल मेें भमूिका-आधारित अभिगम 
नियतं्रण, सरुक्षित एपीआई एकीकरण, ऑडिट लॉगिगं, स्वचालित अपवाद प्रबधंन, नियमित सरुक्षा 
मूल्ययांकन तथा डिजास्टर रिकवरी जसैी उन्नत सरुक्षा सुविधाएँ शामिल की गई हैैं, ताकि लखेा परीक्षा 
सबंधंी डेटा की सरुक्षा और उपलब्धता सनुिश्चित की जा सके।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भविष्य मेें इस पोर््टल मेें कृत्रि म बदु्धिमत्ता आधारित उन्नत विश्लेषण, 
पूर्वानमुानात्मक विश्लेषण, पैटर््न पहचान तथा स्वचालित जोखिम मूल्ययांकन जसैी सवुिधाओ ं को भी 
चरणबद्ध रूप स ेशामिल करन ेकी योजना बना रहा है। इन सवुिधाओ ंस ेउच्च जोखिम वाले संस्थानोों की 
पहचान, लखेा परीक्षा की प्राथमिकता तय करने तथा साक्ष्य-आधारित निर््णय लनेे मेें सहायता मिलगेी।

इस पोर््टल को वित्त मंत्रालय के नियतं्रक महालखेा कार्यालय से भी सदै्धधांतिक स्वीकृति  प्राप्त हो 
चकुी है, जिसके अतंर््गत इसे विभिन्न नागरिक मंत्रालयोों एव ंविभागोों के प्रधान मखु्य नियतं्रक लखेा तथा 
नियतं्रक लखेा कार्यालयोों मेें लाग ूकरन ेकी दिशा मेें पहल की जा रही है। इसस ेयह मंच डिजिटल लखेा 
परीक्षा प्रशासन के एक प्रभावी मॉडल के रूप मेें स्थापित होगा।

कृत्रि म बदु्धिमत्ता और डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करत े हुए ग्रामीण आतंरिक लखेा 
परीक्षा पोर््टल सार््वजनिक वित्तीय प्रबधंन को सुदृढ़ बनान,े विकास कार््यक्रमोों की बहेतर निगरानी 
सनुिश्चित करन ेतथा ग्रामीण प्रशासन मेें पारदर्शी, उत्तरदायी और डेटा-सचंालित सशुासन को बढ़़ावा देने 
की दिशा मेें एक महत्वपूर््ण पहल है।

इस पहल की एक प्रमुख विशषेता 5 स े 10 वर््ष आय ुवर््ग के बच्चचों के दीर््घकालिक बायोमेट््ररिक 
डेटासेट का उपयोग रही। इसमेें पााँच वर््ष के अतंराल पर एकत्रित नमूनोों के आधार पर यह परखा गया 
कि बच्चचों की बढ़ती आय ुके साथ बायोमेट््ररिक सत्यापन प्रणालियााँ कितनी सटीकता स ेकार््य करती हैैं। 
बच्चचों की बायोमेट््ररिक पहचान स ेजडु़़ी वास्तविक चनुौतियोों के समाधान के लिए इस प्रकार के डेटासेट 
का उपयोग वैश्विक स्तर पर एक विशिष्ट पहल माना जा रहा है।

बायोमेट््ररिक पारिस्थितिकी ततं्र मेें निरंतर नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य स ेयआूईडीएआई 
न ेउत्कृ ष्ट प्रदर््शन करन ेवाले प्रतिभागियोों को सम्मानित किया तथा इन चनुौतियोों मेें भाग लने ेवाल ेसभी 
सगंठनोों के योगदान की सराहना की।
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उ       च्च कृषि शिक्षा मेें डिजिटल परिवर््तन को नई गति प्रदान करत ेहुए छत्तीसगढ़ के माननीय कृषि 
मतं्री श्री रामविचार नतेाम न े महात्मा गाांधी उद्यानिकी एव ं वानिकी विश्वविद्यालय (एम.जी.यू.
वी.वी) के एआई-सक्षम डायनमेिक वबे पोर््टल का शभुारभ किया।

नव विकसित वबे पोर््टल को विद्यार््थथियोों, शिक्षकोों तथा अन्य हितधारकोों को शकै्षणिक सवेाओ ंएवं 
सचूनाओ ंतक निर्बाध पहंुच प्रदान करन ेके उद्देश्य स ेतयैार किया गया है। उपयोगकर्ता-अनकूुल एवं 
सवंादात्मक इंटरफेस से यकु्त यह पोर््टल चौबीसोों घटें शकै्षणिक ससंाधनोों की उपलब्धता सनुिश्चित 
करता है। देश की भाषाई विविधता को ध्यान मेें रखत ेहुए इसमेें बहुभाषी सवुिधाएं भी समाहित की गई हैैं।

यह पोर््टल विश्वविद्यालय की शकै्षणिक गतिविधियोों का एक केें द्रीकृत डिजिटल मचं है, जहाां 
उद्यानिकी एव ंवानिकी स े संबधंित स्नातक, स्नातकोत्तर तथा शोध कार््यक्रमोों की विस्तृत जानकारी 
उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, सकंाय सदस्ययों की प्रोफाइल, अनसुधंान उपलब्धियाां, पेटेेंट, प्रकाशन तथा 
अन्य शकै्षणिक गतिविधियोों की जानकारी भी पारदर्शी रूप स ेप्रदर््शशित की गई है। पोर््टल मेें एकीकृत 
छात्रवृत्ति प्रबधंन प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थी ऑनलाइन आवदेन कर सकत ेहैैं, आवश्यक दस्तावेज 
अपलोड कर सकत ेहैैं तथा अपन ेआवदेन की स्थिति का वास्तविक समय मेें अवलोकन कर सकत ेहैैं।

यह पहल विश्वविद्यालय मेें स्मार््ट शकै्षणिक प्रशासन एव ं डिजिटल सशुासन को सदुृढ़ बनान ेकी 
दिशा मेें एक महत्वपरू््ण उपलब्धि है। केें द्रीकृत डिजिटल मॉड्यूल, स्वचालित शकै्षणिक प्रक्रियाओ ंतथा 
ई-गवर्ननेंस आधारित सुविधाओ ंका कार्यान्वयन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) रवि आर. सक्सेना 
के नेततृ्व मेें किया गया।

छत्तीसगढ़ के माननीय कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने महात्मा गाांधी उद्यानिकी एवं वाणीकी 
विश्वविद्यालय (एम.जी.यू.वी.वी) के एआई-सक्षम गतिशील वेब पोर््टल का शुभारभ करते हुए

ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी, बोलाांगीर, ओडिशा मेें राज्य स्तरीय राष्ट् रीय पंचायती राज दिवस समारोह के दौरान ई-पंचायत सभा और पंचायती राज-समीक्षा का शुभारभ करते हुए

- सत्येश कुमार शर्मा, छत्तीसगढ़

– जयंत कुमार मिश्रा, ओडिशा

माननीय कृषि मतं्री न ेएम.जी.य.ूवी.वी के एआई-सक्षम डायनमेिक वबे पोर््टल का माननीय कृषि मतं्री न ेएम.जी.य.ूवी.वी के एआई-सक्षम डायनमेिक वबे पोर््टल का 
शभुारंभ कियाशभुारंभ किया

पचंायती राज प्रशासन को सदुृढ़ बनान ेहेत ुओडिशा न ेस्मार््ट डिजिटल सशुासन पचंायती राज प्रशासन को सदुृढ़ बनान ेहेत ुओडिशा न ेस्मार््ट डिजिटल सशुासन 
उपकरणोों का शभुारंभ कियाउपकरणोों का शभुारंभ किया

ब   लाांगीर मेें 24 अप्रैल, 2026 को आयोजित राष्ट् रीय पचंायती राज दिवस के राज्य स्तरीय 
समारोह के अवसर पर ओडिशा सरकार न ेपंचायती राज ससं्थाओ ं(पीआरआई) मेें पारदर््शशिता, 
जवाबदेही और कार््यकुशलता को बढ़़ावा देन ेके लिए दो अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर््म, जिला 

परिषदोों हेत ुई-पंचायत सभा तथा पचंायती राज-समीक्षा का शुभारभ किया।

इन अनपु्रयोगोों का उदघ्ाटन ओडिशा के माननीय मखु्यमतं्री श्री मोहन चरण माझी द्वारा माननीय 
उपमखु्यमतं्री श्री कनक वर््धन सिहं देव, पंचायती राज, पयेजल एव ंग्रामीण विकास मतं्री श्री रबी नारायण 
नायक तथा इलके्ट् रॉनिक्स एव ंसचूना प्रौद्योगिकी, ससंदीय कार््य एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मतं्री 
डॉ. मकेुश महालिगं की गरिमामयी उपस्थिति मेें किया गया।

एनआईसी ओडिशा राज्य केें द्र, भवुनशे्वर द्वारा विकसित ई-पचंायत सभा जिला परिषद की बठैकोों 
के प्रबधंन को बठैक निर्धारण, कार््यसचूी प्रबधंन, कार््यवाही के अभिलखेीकरण तथा कार््यवृत्त के प्रसार 
सहित सपूंर््ण डिजिटल कार््यप्रवाह के माध्यम स ेसवु्यवस्थित बनाता है। यह मचं सचंार, अभिलखे प्रबंधन 

इस परियोजना का सफल क्रियान्वयन राष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्र (एनआईसी), रायपुर द्वारा 
किया गया। पोर््टल का विकास श्री टी. एन. सिहं, उप महानिदेशक एवं राज्य सचूना विज्ञान अधिकारी, 
छत्तीसगढ़, तथा श्री पी. रामाराव, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक के मार््गदर््शन मेें किया गया। इस कार््य मेें श्री 
अभिजीत कौशिक, सयंकु्त निदेशक (आईटी), एनआईसी छत्तीसगढ़ का भी महत्वपरू््ण योगदान रहा।

तथा विकास कार््यक्रमोों की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाता है।

पंचायती राज-समीक्षा पंचायती राज ससं्थाओ ंएवं विभागीय कार्यालयोों की लेखा-परीक्षण प्रक्रिया 
का डिजिटलीकरण करत हुए लेखा-परीक्षण सबंंधी टिप्पणियोों, अनपुालन की स्थिति तथा प्रतिवदेनोों 
के अतंिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया की वास्तविक समय मेें निगरानी की सवुिधा प्रदान करता है। यह 
अनपु्रयोग निधियोों के उपयोग मेें पारदर््शशिता को सदुृढ़ करन ेके साथ-साथ वित्तीय अनशुासन को भी 
प्रोत्साहित करता है।

इन अनपु्रयोगोों का शभुारभ ओडिशा मेें पंचायती राज ससं्थाओ ं के डिजिटल सशक्तीकरण तथा 
पारदर्शी, जवाबदेह एवं नागरिक-केें द्रित ग्रामीण सशुासन को बढ़़ावा देन ेकी दिशा मेें एक महत्वपरू््ण 
कदम है।
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तेलंगाना के स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण मंत्री श्री दामोदर राजा नरसिम्हा ने हेल्थकेयर सेक्टर मेें डिजिटल गवर्ननेंस को मज़बूत करने के लिए ‘क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेेंट एक्ट, 2010’ वेब एप्लीकेशन लॉन्च किया

श्री प्ररांजल बेजबरुआ, डीडीजी और एसआईओ, असम, एनआईसी असम मेें एजेेंट एआई-संचालित 
शिकायत प्रबंधन ढाांचे का शुभारभ करते हुए

- रेनील जॉन, तेलंगाना

तलेगंाना मेें क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेेंट अधिनियम वबे अनपु्रयोग का शभुारंभतलेगंाना मेें क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेेंट अधिनियम वबे अनपु्रयोग का शभुारंभ

स्वा    स्थ्य क्षेत्र मेें डिजिटल सशुासन को सदुृढ़ करन ेकी दिशा मेें एक महत्वपूर््ण पहल करत 
हुए तलेगंाना के माननीय स्वास्थ्य, चिकित्सा एव ंपरिवार कल्याण मतं्री श्री दामोदर 
राजा नरसिम्हा न ेक्लिनिकल एस्टैब्लिशमेेंट अधिनियम, 2010 वेब अनपु्रयोग का 

शभुारभ किया। इस अनपु्रयोग का विकास राष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्र (एनआईसी), तलेगंाना द्वारा लोक 

स्वास्थ्य एव ंपरिवार कल्याण निदेशालय (डी.पी.एच.एफ.डब्ल्यू) के लिए किया गया है।

यह वबे अनपु्रयोग राज्य मेें क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेेंट्स के पंजीकरण एव ंविनियमन के लिए एक 

सवु्यवस्थित, पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली प्रदान करन ेहेत ुविकसित किया गया है। प्रमुख प्रक्रियाओ ं

के डिजिटलीकरण के माध्यम स ेयह मचं स्वास्थ्य पशेवेरोों और नियामक प्राधिकरणोों के बीच संवाद को 

सरल बनात ेहुए कार््यकुशलता तथा अनुपालन को बढ़़ावा देता है।

यह अनपु्रयोग चिकित्सकोों एवं स्वास्थ्य सवेा पशेेवरोों को क्लिनिक तथा अन्य क्लिनिकल 

एस्टैब्लिशमेेंट्स के पजंीकरण और लाइसेेंस प्राप्त करन ेके लिए ऑनलाइन आवदेन करन ेकी सुविधा 

सवेा सेत ुके लिए एजेेंटिक एआई-सचंालित शिकायत प्रबंधन रूपरेखा का शभुारंभसवेा सेत ुके लिए एजेेंटिक एआई-सचंालित शिकायत प्रबंधन रूपरेखा का शभुारंभ

रा      ष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्र (एनआईसी), असम न े 22 अप्रैल, 2026 को राज्य के प्रमखु 
नागरिक सवेा मचं सवेा सते ुके लिए एजेेंटिक एआई-सचंालित शिकायत प्रबंधन रूपरेखा 
का शभुारभ किया। इस रूपरेखा का उदघ्ाटन श्री प्ररांजल बेजबरुआ, उप महानिदेशक एवं 

राज्य सचूना विज्ञान अधिकारी (डीडीजी एव ंएसआईओ), असम द्वारा किया गया। इसके पश्चात ्श्री राहुल 
डेका, वजै्ञानिक-डी द्वारा प्रणाली का सजीव प्रदर््शन प्रस्तुत किया गया।

इस समाधान को सवेा सतुे (sewasetu.assam.gov.in) पर शिकायतोों के प्रबधंन को सवु्यवस्थित 
एव ंस्वचालित बनान ेके लिए लागू किया गया है। सवेा सतुे असम सरकार का प्रमुख नागरिक सवेा मचं 
है, जो प्रतिदिन 10,000 स ेअधिक नागरिक सवेा आवदेनोों का निपटान करता है। इसके अतिरिक्त, 
विभिन्न माध्यमोों स ेप्राप्त होन ेवाली बड़़ी सखं्या मेें शिकायतोों का भी प्रबधंन करता है।

परंपरागत रूप स े शिकायत प्रबधंन मेें पर्याप्त मानवीय प्रयास की आवश्यकता होती थी, क्ययोंकि 
प्रत्येक शिकायत की अलग-अलग समीक्षा, वर्गीकरण और सबंधंित प्राधिकारी को प्रेषण करना पड़ता 
था। नव कार्यान्वित एआई-संचालित रूपरेखा इस परूी प्रक्रिया को एंड-टू-एंड स्वचालन के माध्यम से 
परिवर््ततित करती है। विशषे रूप स ेप्रशिक्षित शिकायत वर्गीकरण मॉडल पर आधारित तथा n8n के 
माध्यम स ेसंचालित यह प्रणाली शिकायतोों का बदु्धिमत्तापरू््वक वर्गीकरण एवं उपयकु्त हितधारकोों तक 
प्रेषण करती है। साथ ही, भगुतान सामजंस्य जसै े नियमित मामलोों का स्वतः समाधान करती है तथा 
आवश्यकता पड़न ेपर तकनीकी हस्तक्षेप हेत ुसहायता टिकट सजृित कर उनके निस्तारण तक की 
प्रक्रिया का प्रबधंन करती है।

इस रूपरेखा के कार्यान्वयन स े मानवीय कार््यभार मेें उल्लेखनीय कमी आई है, शिकायतोों के – मैत्रेयी शर्मा, असम

निस्तारण की गति मेें सुधार हुआ है तथा सेवा सते ुपरियोजना के अंतर््गत शिकायत निवारण की समग्र 
कार््यकुशलता मेें वृद्धि हुई है।

इस सफलता स ेउत्साहित होकर एनआईसी असम राज्य की अन्य प्रमखु ई-गवर्ननेंस पहलोों मेें भी 
एजेेंटिक एआई-सचंालित शिकायत प्रबधंन रूपरेखा का विस्तार करन ेकी योजना बना रहा है, जिससे 
विभिन्न सरकारी डिजिटल मचंोों पर बदु्धिमान स्वचालन को बढ़़ावा मिलेगा तथा नागरिक सवेाओ ंकी 
गुणवत्ता और दक्षता मेें और सधुार होगा।

प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ता डिजिटल रूप से प्रमाणित लाइसेेंस डाउनलोड कर सकते 
हैैं, जिससे कागजी कार््यवाही मेें कमी आती है तथा सेवाओ ंके निस्तारण मेें तजेी सनुिश्चित होती है।

इस वबे अनुप्रयोग का शभुारभ तलेगंाना मेें स्वास्थ्य प्रशासन के आधनुिकीकरण की दिशा मेें एक 
महत्वपरू््ण उपलब्धि है। यह मचं सेवा वितरण को सुदृढ़ बनान,े नियामकीय निगरानी को बहेतर करन ेतथा 
चिकित्सा पेशवेरोों के लिए अनपुालन प्रक्रिया को सरल बनान ेमेें सहायक होगा।

एनआईसी तलेगंाना द्वारा विकसित यह पहल प्रौद्योगिकी के माध्यम स ेसशुासन को सशक्त बनाने 
और सार््वजनिक स्वास्थ्य सेवाओ ं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं नागरिक-केें द्रित बनान े की राज्य 
सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिबंित करती है।
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समाचारोों मेें

बिहार के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी पूरे राज्य मेें ‘सहयोग पोर््टल’ और हेल्पलाइन नंबर 1100 की शुरुआत करते हुए

भारत के मुख्य न्यायाधीश और नालसा के संरक्षक-प्रमुख, माननीय न्यायमूर््तति श्री सूर््यकाांत, वर््चचुअल 
माध्यम से पूरे देश मेें ‘ई-प्रिजन्स अर्ली रिलीज़ प्रोसेसिगं मॉड्यूल’ की शुरुआत करते हुए

- अर््चना शर्मा, एनआईसी मुख्यालय

– सैयद मुमताज़ हुसैन, बिहार

राष्ट् रीय विधिक सवेा प्राधिकरण ने राष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्र द्वारा विकसित राष्ट् रीय विधिक सवेा प्राधिकरण ने राष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्र द्वारा विकसित 
ई-कारागार शीघ्र रिहाई प्रससं्करण मॉड्यूल का शभुारंभ कियाई-कारागार शीघ्र रिहाई प्रससं्करण मॉड्यूल का शभुारंभ किया

बिहार न े‘सहयोग पोर््टल’ एव ंहेल्पलाइन 1100 का शभुारंभ कियाबिहार न े‘सहयोग पोर््टल’ एव ंहेल्पलाइन 1100 का शभुारंभ किया

रा       ष्ट् रीय विधिक सेवा प्राधिकरण न े27 मई 2026 को वर््चचुअल माध्यम से अखिल भारतीय स्तर 
पर ई-कारागार शीघ्र रिहाई प्रससं्करण मॉड्यूल का शभुारभ किया। यह पहल देशभर मेें पात्र 
बदंियोों के दंड मेें छूट तथा समयपरू््व रिहाई के मामलोों पर समयबद्ध, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-

सचंालित विचार सनुिश्चित करन ेकी दिशा मेें एक महत्वपरू््ण कदम है ।

इस मॉड्यूल का शभुारभ माननीय श्री न्यायमूर््तति सरू््यकाांत, भारत के मखु्य न्यायाधीश एवं राष्ट् रीय 
विधिक सवेा प्राधिकरण के संरक्षक-प्रमखु द्वारा किया गया। इस अवसर पर माननीय श्री न्यायमूर््तति 
विक्रम नाथ, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय एव ंराष्ट् रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार््यकारी अध्यक्ष 
तथा माननीय श्री न्यायमरू््तति ज.ेके. माहेश्वरी, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय 
विधिक सवेा समिति के अध्यक्ष उपस्थित रहे।

राष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्र द्वारा वर््तमान ई-कारागार मचं के अतंर््गत विकसित इस मॉड्यूल को दंड 
मेें छूट एव ंसमयपरू््व रिहाई स ेसबंंधित मामलोों के निस्तारण मेें होने वाली देरी को दरू करन ेके उद्देश्य से 
तयैार किया गया है। यह पहल सरेुन्द्र उर््फ  सुडंा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2026 आई.एन.एस.सी 414) 
मामल ेमेें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशोों के अनपुालन मेें विकसित की गई है।

यह डिजिटल प्रणाली पात्रता तिथि स ेपरू््व ही पात्र बदंियोों की स्वतः पहचान, प्रस्तावोों की ऑनलाइन 
शरुुआत एव ंप्रसंस्करण, लघ ुसदेंश सवेा तथा व्हाट्सएप के माध्यम स ेवास्तविक समय की स्थिति 
सबंधंी सचूनाएँ, रंग-आधारित निगरानी ततं्र तथा प्रभावी पर््यवके्षण के लिए केें द्रीकृत डैशबोर््ड जसैी 
सवुिधाएँ प्रदान करती है। कार््यप्रवाह के डिजिटलीकरण के माध्यम स ेयह मॉड्यूल जले प्रशासन, पुलिस 
विभाग, विधिक सवेा संस्थानोों तथा अन्य हितधारकोों के बीच पारदर््शशिता, जवाबदेही और समन्वय को 
सदुृढ़ बनाता है।

इस समाधान का प्रारभिक परीक्षण केें द्रीय कारागार, आगरा तथा जिला कारागार, लखनऊ मेें किया 
गया था। पायलट परियोजना के सफल क्रियान्वयन के पश्चात यह मॉड्यूल अब राज्ययों एवं केें द्रशासित 

बि   हार के माननीय मखु्यमतं्री श्री सम्राट चौधरी न े राज्य मेें सहयोग शिविरोों से सबंधंित 
शिकायतोों के प्रभावी एव ंसमयबद्ध निवारण के लिए ‘सहयोग पोर््टल’ तथा हेल्पलाइन 
नबंर 1100 का शभुारभ किया। यह पहल जन शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक 

पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केें द्रित बनान ेकी दिशा मेें एक महत्वपरू््ण कदम है।

राष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्र (एनआईसी) द्वारा बिहार सरकार के लिए विकसित सहयोग पोर््टल एक 
रियल टाइम मॉनिटरिगं सिस्टम है, जिस ेशिकायतोों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए एक केें द्रीकृत 
डिजिटल प्लेटफॉर््म के रूप मेें तयैार किया गया है। यह पोर््टल शिकायतोों के पजंीकरण, निगरानी और 
निस्तारण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से सचंालित करता है, जिससे प्रशासनिक कार््यप्रणाली मेें 
पारदर््शशिता और दक्षता सनुिश्चित होती है।

पोर््टल के माध्यम स ेनागरिक ऑनलाइन शिकायत दर््ज कर सकत ेहैैं, शिकायत की वर््तमान स्थिति 

प्रदेशोों द्वारा उनकी सबंधंित दंड मेें छूट एवं समयपूर््व रिहाई नीतियोों के अनरुूप अपनाए जाने के लिए 
तयैार है।

यह पहल सशुासन, बहेतर सवेा प्रदायगी तथा न्यायिक सधुारोों को प्रौद्योगिकी के माध्यम स ेसशक्त 
बनाने की दिशा मेें राष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्र की सतत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ई-कारागार शीघ्र रिहाई 
प्रससं्करण मॉड्यूल पात्र बदंियोों के मामलोों पर समय पर विचार सनुिश्चित कर कारागार प्रशासन प्रणाली 
मेें पारदर््शशिता, दक्षता एवं न्याय तक पहँुच को और सुदृढ़ करेगा।

की जानकारी प्राप्त कर सकत ेहैैं, लबंित मामलोों पर अनसु्मारक भजे सकत ेहैैं तथा शिकायत के निस्तारण 
के बाद अपनी प्रतिक्रिया भी साझा कर सकत ेहैैं। इसके अतिरिक्त, हेल्पलाइन नबंर 1100 नागरिकोों को 
शिकायतोों एव ंसंबधंित जानकारी के लिए एक सहज और सुलभ माध्यम उपलब्ध कराता है।

सहयोग पोर््टल की रियल टाइम निगरानी क्षमता प्रशासन को शिकायतोों की प्रगति पर सतत नजर 
रखन ेमेें सक्षम बनाती है, जिससे समयबद्ध कार््रवाई और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। यह पहल बिहार 
सरकार की सुशासन एव ंनागरिक सेवा प्रदायगी को सशक्त बनान ेकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

एनआईसी द्वारा विकसित यह डिजिटल समाधान राज्य मेें जन शिकायत निवारण ततं्र को और अधिक 
प्रभावी, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनान ेमेें महत्वपरू््ण भमूिका निभाएगा।
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समाचारोों मेें

डॉ. वीरेेंद्र कुमार, माननीय केें द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, जीवन मोबाइल एप्लिकेशन 
लॉन्च करते हुए

पंजाब के माननीय वित्त मंत्री, सरदार हरपाल सिहं चीमा, एकीकृत स्वीकृति प्रबधंन प्रणाली (यू.एस.एम.एस) की शुरुआत करते हुए

– परमिदंर कौर, पंजाब

- अर््चना शर्मा, एनआईसी मुख्यालय

सरकारी स्वीकृतियोों के डिजिटलीकरण हेत ुपजंाब ने एकीकृत स्वीकृति प्रबंधन सरकारी स्वीकृतियोों के डिजिटलीकरण हेत ुपजंाब ने एकीकृत स्वीकृति प्रबंधन 
प्रणाली का शभुारंभ कियाप्रणाली का शभुारंभ किया

वरिष्ठ नागरिकोों के लिए सहायता एव ंकल्याण सवेाओ ंको सशक्त बनाने हेतु वरिष्ठ नागरिकोों के लिए सहायता एव ंकल्याण सवेाओ ंको सशक्त बनाने हेतु 
‘जीवन’ ऐप लॉन्च‘जीवन’ ऐप लॉन्च

प ं   
जाब के माननीय वित्त मतं्री सरदार हरपाल सिहं चीमा ने एकीकृत स्वीकृति प्रबधंन प्रणाली (यू.
एस.एम.एस) का शभुारभ किया। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर््म है, जिसे प्रशासनिक, तकनीकी 
एव ंवित्तीय स्वीकृतियोों की प्रक्रिया को सवु्यवस्थित बनान ेतथा राज्य की भगुतान प्रणालियोों के 

साथ निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करन ेके लिए विकसित किया गया है।

एनआईसी के साथ मिलकर ट््ररेजर ी और अकाउंट्स विभाग द्वारा विकसित ‘ई-सैैंक्शन मॉड्यूल’, 
मजं़़ूरी देन ेकी पारपरिक कागज़़ी प्रक्रिया की जगह पूरी तरह स ेडिजिटल वर््क फ़़्ललो लाता है। इस पहल 
का मकसद सरकारी विभागोों मेें कार््यक्षमता, पारदर््शशिता, जवाबदेही और वित्तीय अनशुासन को बहेतर 
बनाना है।

चंडीगढ़ मेें पंजाब म्युनिसिपल भवन मेें लॉन्च किया गया यह प्लेटफ़़ॉर््म मजं़़ूरी को ऑनलाइन जारी करने 
और बिल बनान ेव पेमेेंट प्रोसेस के लिए ‘इंटीग्रेटेड फाइनेेंशियल मनैजेमेेंट सिस्टम’ (आई.एफ.एम.एस) के 
साथ उनके ऑटोमटैिक इंटीग्रेशन की सवुिधा देता है। एक एकीकृत डिजिटल वर््क फ़़्ललो बनाकर, यह सिस्टम 
मनै्युअल दखल को काफी कम करता है और मंज़़ूरी देन ेकी प्रक्रिया को तेज़ करता है।

य.ूएस.एम.एस की एक मखु्य विशषेता इसका व्यापक ऑडिट ट््ररे ल मकेैनिज़्म है। मजं़़ूरी प्रक्रिया के हर 

प्रौ   द्योगिकी-सचंालित सवेाओ ंके माध्यम स ेवरिष्ठ नागरिकोों के जीवन की गुणवत्ता को बहेतर 
बनाने की दिशा मेें एक महत्वपरू््ण पहल के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मतं्री 
डॉ. वीरन्द्र कुमार न ेजीवन (जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेेंट एंड वर््चचुअल असिस्टटेंस नटेवर््क ) 

मोबाइल एप्लिकेशन का शभुारभ किया। यह पहल देशभर के वरिष्ठ नागरिकोों के लिए एक सरुक्षित, 

समावेशी और सहयोगात्मक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा मेें एक महत्वपूर््ण कदम है।

विशष रूप स े वरिष्ठ नागरिकोों के लिए विकसित जीवन ऐप एक समर््पपित डिजिटल मचं है, जो 

कल्याणकारी सवेाओ,ं स्वास्थ्य सबंंधी सहायता, आपातकालीन सहायता तथा विभिन्न सरकारी पहलोों से 

सबंधंित जानकारी तक सरल पहँुच प्रदान करता है। एकीकृत ससंाधन मचं के रूप मेें डिज़़ाइन किया गया 

यह ऐप वरिष्ठ नागरिकोों को एक ही प्लेटफॉर््म पर आवश्यक सेवाओ ंऔर सहायता ततं्र तक सुविधाजनक 

पहँुच उपलब्ध कराता है।

ऐप की प्रमखु विशषताओ ं मेें वरिष्ठ नागरिकोों के लिए सचंालित विभिन्न सरकारी योजनाओ ं एवं 

कल्याणकारी कार््यक्रमोों की जानकारी उपलब्ध कराना शामिल है। उपयोगकर्ता योजनाओ ंके लाभ, पात्रता 

मानदंड तथा अन्य आवश्यक जानकारी आसानी स ेप्राप्त कर सकत ेहैैं। इसके अतिरिक्त, ऐप सामाजिक 

न्याय एव ंअधिकारिता विभाग द्वारा समर््थथित वदृ्धाश्रमोों की जानकारी भी प्रदान करता है, जिससे वरिष्ठ 

नागरिकोों एव ंउनके परिवारोों को उपयकु्त देखभाल सवुिधाओ ंकी पहचान करन ेमेें सहायता मिलती है।

जीवन ऐप आपातकालीन सहायता सवेाओ ं स े सबंंधित जानकारी भी उपलब्ध कराता है, जिससे 

चरण को टाइमस्टैम्प, यूज़र क्रेडे ेंशियल्स और मजं़़ूरी के पदानकु्रम के साथ डिजिटल रूप स ेरिकॉर््ड किया 
जाता है, जिससे पूरी ट््ररेसिबिलि टी और जवाबदेही सनुिश्चित होती है। यह प्लेटफ़़ॉर््म मजं़़ूरी जारी करन ेसे 
पहले बजट की उपलब्धता की भी जाांच करता है, जिससे विभागोों को अतिरिक्त खर््च स ेबचन ेऔर मजं़़ूर 
बजट प्रावधानोों का पालन करन ेमेें मदद मिलती है।

यह सिस्टम स्टटैंडर््ड मजं़़ूरी फ़़ॉर्मेट पेश करता है और ऑटोमैटिक वैलिडशन चके शामिल करता है 
ताकि अकाउंट हेड, स्कीम मपैिगं और लाभार्थी विवरण स ेजडु़़ी प्रक्रियात्मक विसगंतियोों और क्लर््क  
सबंधंी गलतियोों को कम किया जा सके। इन उपायोों स ेविभागोों मेें वित्तीय लने-देन की सटीकता और 
विश्वसनीयता मेें सधुार होन ेकी उम्मीद है।

इस पहल को ‘कैपिटल इन्वेस्टमेेंट के लिए राज्ययों को विशषे सहायता (एस.ए.एस.सी.आई) योजना 
2026–27’ के तहत भारत सरकार के वित्तीय सधुार दिशानिर्देशोों के अनसुार विकसित किया गया है। 
सिस्टम के सफल कार्यान्वयन स ेपंजाब के इस योजना के तहत ₹50 करोड़ के प्रोत्साहन के लिए पात्र 
होने की उम्मीद है, साथ ही सरकारी मंज़़ूरी की एंड-टू-एंड निगरानी भी मज़बूत होगी।

आवश्यकता पड़न ेपर समय पर सहायता सुनिश्चित की जा सके। वरिष्ठ नागरिकोों की आवश्यकताओ ं
को ध्यान मेें रखत ेहुए विकसित इस मचं मेें सरल नवेिगशेन तथा उपयोगकर्ता-अनकूुल इंटरफेस जसैी 
सुविधाएँ शामिल की गई हैैं। उपलब्ध सेवाओ ंके प्रति जागरूकता बढ़़ान ेऔर सहायता ततं्र तक पहँुच को 
सुगम बनान ेके माध्यम से जीवन वरिष्ठ नागरिकोों की सुरक्षा, गरिमा, समावेशन और सशक्तिकरण को 
बढ़़ावा देता है।
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रा ष्ट् रीय सूचना विज्ञान केें द्र (एनआईसी) को राष्ट् रीय इंटरनटे एक्सचेेंज ऑफ इंडिया (निक्सी) के 
23वेें स्थापना दिवस समारोह मेें भारत की डिजिटल अवसरंचना, इंटरनटे सरुक्षा तथा कंटेेंट 
डिलीवरी पारिस्थितिकी ततं्र को सुदृढ़ बनाने मेें उसके उल्लेखनीय योगदान के लिए अनके 

प्रतिष्ठित परुस्कारोों से सम्मानित किया गया।

एनआईसी को “रजिस्ट् रार ऑफ द ईयर – हाईएस्ट डी.एन.एस.एस.ई.सी” पुरस्कार स ेसम्मानित 

किया गया। यह सम्मान डोमेन नमे सिस्टम सिक्योरिटी एक्सटेेंशन्स (डी.एन.एस.एस.ई.सी) के प्रभावी 

कार्यान्वयन एव ं प्रचार-प्रसार के माध्यम स े इंटरनटे आधारित सवेाओ ं की सरुक्षा और विश्वसनीयता 

बढ़़ाने के लिए प्रदान किया गया। यह परुस्कार एनआईसी की ओर से वबे प्रौद्योगिकी प्रभाग की श्रीमती 

सनुीता सिहं न ेग्रहण किया।

इसके अतिरिक्त, एनआईसी को “बसे्ट रिसोर््स मनेैज्ड अकाउंट अवॉर््ड” से भी सम्मानित किया 

गया। यह सम्मान बॉर््डर गटेव ेप्रोटोकॉल (बीजीपी) रूटिगं मेें रिसोर््स पब्लिक की इन्फ्रास्टट्रक्चर (आर.

निक्सी के 23वेें स्थापना दिवस पर एनआईसी को कई सम्मान प्राप्त हुए

पी.के.आई) के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रदान किया गया, जो इंटरनटे ट््र रैफिक रूटिगं की सुरक्षा एवं 
विश्वसनीयता को सदुृढ़ करन ेकी दिशा मेें एक महत्वपूर््ण पहल है।

एनआईसी को “इंटरनटे सर््वविस प्रोवाइडर अवॉर््ड” भी प्रदान किया गया। यह सम्मान निक्सी को 
सर्वाधिक कंटेेंट डिलीवरी नटेवर््क  (सीडीएन) ट््र रैफिक उपलब्ध करान े के लिए दिया गया, जो देशभर 
मेें डिजिटल सवेाओ ंके कुशल और प्रभावी वितरण मेें एनआईसी की महत्वपरू््ण भमूिका को रेखाांकित 
करता है। इन दोनोों पुरस्कारोों को एनआईसी की ओर से नेटवर्कक्स प्रभाग के विभागाध्यक्ष श्री करुणाकर 
गुप्ता न ेप्राप्त किया।

य ेसम्मान उन्नत इंटरनटे प्रौद्योगिकियोों को अपनान,े साइबर सुरक्षा को सशक्त बनाने तथा नागरिकोों 
एव ंसरकारी हितधारकोों के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और उच्च प्रदर््शन वाली डिजिटल सवेाएँ उपलब्ध 
करान ेके प्रति एनआईसी की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शात ेहैैं। साथ ही, य ेउपलब्धियााँ भारत के डिजिटल 
सार््वजनिक अवसंरचना के निर्माण और प्रबधंन मेें एनआईसी की अग्रणी भमूिका को और सदुृढ़ करती हैैं।

इलके्ट्रॉनिक्स एव ंसूचना प्रौद्योगिकी मतं्रालय न ेअतंरराष्ट् रीय योग दिवस 2026 मनाया

अ ं
तरराष्ट् रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य मेें इलके्ट् रॉनिक्स एव ंसूचना प्रौद्योगिकी मतं्रालय 
(माईटी) द्वारा इलके्ट् रॉनिक्स निकेतन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली मेें एक योग सत्र का 
आयोजन किया गया। इस कार््यक्रम मेें मतं्रालय के सचिव, माईटी, राष्ट् रीय सचूना विज्ञान 

केें द्र (एनआईसी) के महानिदेशक, राष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्र सर््वविसजे इन्कॉरपोरेटेड (निक्सी) के प्रबधं 

निदेशक, वरिष्ठ अधिकारियोों तथा मंत्रालय के कर््मचारियोों ने उत्साहपरू््वक सहभागिता की।

प्रतिभागियोों न ेविभिन्न योगासन एव ंप्राणायाम का अभ्यास करत ेहुए स्वस्थ एवं सतंलुित जीवनशलैी 

अपनान ेके प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस सत्र न ेशारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण एवं समग्र 

स्वास्थ्य संवर््धन मेें योग के महत्व को रेखाांकित करते हुए इस ेदैनिक जीवन का अभिन्न अगं बनान ेके 

लिए प्रेरित किया।

यह आयोजन अतंरराष्ट्रीय  योग दिवस की भावना तथा “योग स ेनिरोगी काया, स्वास्थ्य से समृद्धि” 

के सदेंश के अनरुूप कार््यस्थल पर स्वास्थ्य, कल्याण एवं सजगता की ससं्कृति  को प्रोत्साहित करन ेके 

प्रति माईटी की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।




